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21वीं सदी में जब दुनिया डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रही है, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने न 
केवल वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाई है, बल्कि ग्रामीण भारत के विकास में अभूतपूर्व 

योगदान दिया है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने 
नई दिशाएं और समाधान प्रदान किए हैं। उपग्रह, भू-स्थानिक डेटा और रिमोट सेंसिंग तकनीक के 
माध्यम से यह प्रौद्योगिकी ग्रामीण समुदायों की दशा और दिशा बदलने में सहायक सिद्ध हो रही है।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने कृषि क्षेत्र में क्रांति ला दी है। रिमोट सेंसिंग और भू-स्थानिक सूचना 
प्रणाली (जीआईएस) का उपयोग कर किसान मिट्टी की गुणवत्ता, फसल की स्थिति और जलवायु 
परिवर्तन से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, RISAT-1 
और RISAT-2 जैसे उपग्रहों का उपयोग फसल की स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी 
के लिए किया जाता है। Cartosat शृंखला के उपग्रह उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी प्रदान करते हैं 
जो कृषि योजना में मददगार है। इसरो के ‘फसल निगरानी कार्यक्रम’ जैसे प्रयासों ने किसानों को 
उनकी उपज बढ़ाने में मदद की है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अहम योगदान है। 
GSAT-12 और GSAT-11 जैसे उपग्रह टेलीमेडिसिन सेवाओं के लिए उन्नत दूरसंचार सेवाएं प्रदान 
करते हैं, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, 
INSAT-3DR का उपयोग मौसम और पर्यावरण की निगरानी के लिए किया जाता है।

ग्रामीण शिक्षा को उन्नत बनाने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग डिजिटल कनेक्टिविटी और 
स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना में किया जा रहा है। EDUSAT (GSAT-3) विशेष रूप से शिक्षा के 
लिए समर्पित है और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षण सामग्री प्रसारित करने में मदद करता है। भारतनेट 
परियोजना, जो ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करती है, डिजिटल शिक्षा को सुलभ 
बनाने में सहायक है। इसके अलावा, डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) सेवाओं के माध्यम से ई-लर्निंग 
सामग्री ग्रामीण छात्रों तक पहुँचाई जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे की योजना बनाने में भू-स्थानिक डेटा 
और सेटेलाइट इमेजरी का उपयोग हो रहा है। Cartosat-2 जैसे उपग्रह सटीक इमेजरी प्रदान 
करते हैं जो योजना और निगरानी में सहायक है। इसरो का ‘भुवन’ प्लेटफॉर्म एक वेब-आधारित 
पोर्टल है, जो भू-स्थानिक डेटा और उपग्रह इमेजरी प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म स्थानीय प्रशासन 
और नागरिकों को सटीक जानकारी प्रदान करता है, जिससे योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू 
किया जा सकता है। ‘भुवन’ का उपयोग ग्रामीण विकास परियोजनाओं की निगरानी, जल संसाधन 
प्रबंधन, कृषि भूमि की मैपिंग और आपदा प्रबंधन के लिए किया जा रहा है।

‘भुवन पंचायत’ इस प्लेटफॉर्म की एक विशेष सुविधा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की 
स्थिति का आकलन और सुधार करने में सहायक है। इसके माध्यम से पंचायत स्तर पर विकास 
योजनाओं की निगरानी और उनके प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। यह प्लेटफॉर्म सरकार 
और स्थानीय प्रशासन को पारदर्शी तरीके से विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने में मदद 
करता है। जल स्रोतों की मैपिंग, सड़कों की स्थिति का विश्लेषण और स्कूलों व स्वास्थ्य केंद्रों के 
भौगोलिक वितरण की जानकारी जैसे कार्य भुवन पंचायत के माध्यम से सरल और प्रभावी हो गए हैं।

संक्षेप में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में ग्रामीण भारत के विकास में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता 
है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में इसके प्रभाव से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मज़बूत 
हो रही है और सतत विकास के लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभ को 
आम जन तक पहुँचाने के लिए पुरज़ाेर प्रयास कर रही है ताकि ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर और 
समृद्ध बन सके।

4
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ग्रामीण विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी 
की भूमिका

ग्रामीण विकास देश की विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण 
घटक है, क्योंकि भारत में 65% से अधिक आबादी 

ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इस क्षेत्र में एक 
परिवर्तनकारी टूल के रूप में उभरी है, जो कृषि, जल प्रबंधन, 
आपदा तैयारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में चुनौतियों 
के लिए अभिनव समाधान प्रदान कर रही है। इसरो (भारतीय 
अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) और कई सरकारी कार्यक्रम 
अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोगों का उपयोग करके ग्रामीण विकास 
पहलों की दक्षता और पहुँच को बढ़ाते हैं। उपग्रह डेटा और 
अंतरिक्ष अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों की स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान 
देते हैं।

ग्रामीण विकास अनुप्रयोग लगातार जल और भूमि संरक्षण 
पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो योजनाबद्ध ढंग से ग्रामीण क्षेत्र 
में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से किया जाता 
है। भौगोलिक समाधान (जियोस्पेशियल) और उनके कार्यान्वयन 

*पूर्व निदेशक, क्षमता िनर्माण और जनसंपर्क (CBPO), इसरो मुख्यालय।

*सुधीर कुमार एन

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योिगकी एक परिवर्तनकारी टूल के रूप में उभरी है जो कृषि, जल प्रबंधन, 
आपदा तैयारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान प्रदान कर रही है।  

राज्य और केंद्र सरकार के विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक संसाधनों को समृद्ध करने और  
कृषि के विकास के माध्यम से सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए कई पहल और  

परियोजनाएं सूक्ष्म और व्यापक स्तर पर शुरू की गई हैं। 

के अनुप्रयोग ग्रामीण विकास क्षेत्र में अनुकूलित, लगभग वास्तविक 
समय के प्राकृतिक संसाधन डेटाबेस, विश्लेषण के उपकरण, 
और जल एवं भूमि संसाधन योजनाओं को तैयार करने की 
सुविधा प्रदान करते हैं।

राज्य और केंद्र सरकार के विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 
आवश्यक संसाधनों को समृद्ध करने और कृषि के विकास के 
माध्यम से सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए कई पहल 
और परियोजनाएं सूक्ष्म और व्यापक स्तर पर शुरू की गई हैं। 
इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 
(MGNREGA), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP), एकीकृत 
जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP), ऑन-फार्म जल प्रबंधन 
(OFWM), राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन भंडार (NHRR) परियोजना, 
और ग्रामीण संपर्क शामिल हैं जिनमें नवीनतम रिमोट सेंसिंग 
और जीआईएस तकनीकों का परिचालन मोड में उपयोग किया 
जाता है।
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ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता सुधार कार्यक्रम भी सतत 
विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय 
का समर्थन करने के लिए कई परियोजनाएं कार्यान्वित की जा 
रही हैं जो गर्वनेंस हेतु उपयोगी हैं।

कृषि और खाद्य सुरक्षा
भारत में कृषि देश की अर्थव्यवस्था और समाज में 

एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विश्व की सबसे बड़ी कृषि 
अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत इस क्षेत्र पर खाद्य सुरक्षा, 
रोज़गार और आर्थिक विकास के लिए बहुत अधिक निर्भर है। 
भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि का योगदान 
लगभग 18-20% है। हालांकि औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के 
विकास के कारण GDP में इसका हिस्सा घट रहा है, फिर भी 
यह आर्थिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत चावल 
और गेहूं का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दालों 
का अग्रणी उत्पादक है। 1960 के दशक में हरितक्रांति जैसी 
पहलों ने खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा दिया, जिससे भारत 
खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। भारत से कुल निर्यात 
में कृषि का योगदान लगभग 12-15% है। 

रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स फसल की उपज का आकलन 
करने और विभिन्न मौसमों और भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पादकता 
का विश्लेषण करने के लिए भारी मात्रा में डेटा प्रदान करते हैं। 
इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली और खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदामों की योजना बनाने 
में सुविधा होती है। यह हितधारकों को घरेलू खपत से अधिक 
विभिन्न कृषि उत्पादों की निर्यात क्षमता पर निर्णय लेने में भी 
सक्षम बनाता है।

उपग्रह चित्रण फसलों को प्रभावित करने वाले कीटों और 
उनके प्रसार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, 
जिससे नुकसान के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। 
इससे उर्वरकों और कीटनाशकों की मांग की भी जानकारी 
उपलब्ध हो जाती है, जो फसलों के आधार पर होती है, ताकि 
प्रभावी उपयोग और नियंत्रण के लिए समय पर वितरण सुनिश्चित 
किया जा सके।

भूमि अभिलेख मानचित्रण और संपत्ति टैगिंग किसानों के 
लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में 
ऋण और बीमा दावों को नियमित किया जा सके। उपग्रह चित्रों 
का उपयोग करके लेन-देन को अधिक प्रमाणित और सुरक्षित 
बनाया जा सकता है, जिससे नुकसान के स्तर का आकलन 
और दावों को सुसंगत रूप से प्रमाणित किया जा सके। 

सेटेलाइट डेटा मिट्टी की नमी का आकलन करने और 
मिट्टी की उर्वरता की जानकारी को सुपरइम्पोज़ करके पानी की 
मांग का मूल्यांकन करने और उत्पादक फसल सुझाने में बहुत 
उपयोगी है, जो किसानों को संतुलित आय प्रदान करे।

भारत में अधिकांश किसान कम आय वर्ग में आते हैं और 
सरकार उन्हें विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा 
योजना (PMFBY), मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आदि के माध्यम 
से सहायता प्रदान करती है।

अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता

आयतन-मापी मृदा नमी (m3/m3)
उच्च : 0.65
माध्यम : 0.25
कम : 0.02

स्रोत : www.isro.gov.in
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इस फसल बीमा कार्यक्रम के तहत सेटेलाइट इमेजरी का 
उपयोग फसल क्षति का आकलन करने और बीमा दावों को 
निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जिससे संकट के समय 
किसानों को समय पर सहायता सुनिश्चित होती है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को सेटेलाइट और ज़मीनी 
डेटा के आधार पर मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता की जानकारी 
प्रदान करता है। यह उन्हें सही पोषक तत्वों के उपयोग और 
उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है।

बागवानी
एक और क्षेत्र जो राजस्व में योगदान देता है, वह बागवानी 

है, जिसमें सब्जियाँ, फल, फूल, जड़ी-बूटियाँ और सजावटी पौधे 
शामिल हैं। पत्तियों के तनाव और गुणवत्ता का विश्लेषण करने 
और पौधों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए हाइपरस्पेक्ट्रल 
सेटेलाइट डेटा का उपयोग किया जाएगा। विभिन्न मौसमी फलों 
तथा सब्जियों का उत्पादन और उपज कृषि अर्थव्यवस्था की 
निगरानी और नियंत्रण के लिए वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाते हैं। यह दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आपूर्ति 
शृंखला की उचित योजना बनाने में भी सहायक है।

जलीय कृषि (एक्वाकल्चर)
सेटेलाइट इमेजरी का उपयोग अब जलीय कृषि में 

उत्पादकता, स्थिरता और पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ाने के लिए 

तेज़ी से किया जा रहा है। सेटेलाइट की दूरसंवेदी (रिमोट 
सेंसिंग) क्षमताएं जलीय कृषि के विशेषज्ञों को कुशलतापूर्वक 
मछली पालन केंद्रों और जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की निगरानी 
और प्रबंधन करने में मदद करती हैं। उपग्रह चित्रण क्लोरोफिल 
की मात्रा, मटमैलेपन (टर्बिडिटी), और तापमान जैसे जल 
मापदंडों का विश्लेषण करने में सहायक होते हैं, जो स्थान चयन 
के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सेटेलाइट से प्राप्त भौगोलिक 
डेटा के माध्यम से उन स्थानों की पहचान की जा सकती है, 
जहां खारेपन, पोषक तत्वों की उपलब्धता और प्रदूषण स्रोतों 
की निकटता जैसे कारकों के आधार पर जलीय कृषि के लिए 
अनुकूल परिस्थितियां हों। सेटेलाइट से थर्मल इमेजिंग यानी 
तावीय चित्रण से सतही पानी के तापमान को ट्रैक करने में मदद 
मिलती है, जो मछलियों और झींगा (श्रिम्प) की सेहत के लिए 
आवश्यक है।

सेटेलाइट तलछट के स्तर का पता लगा सकते हैं, जो 
पानी की पारदर्शिता को दर्शाते हैं और यह जलीय प्रजातियों की 
वृद्धि को प्रभावित करता है। क्लोरोफिल के स्तर का विश्लेषण 
करके सेटेलाइट प्लवक (प्लैंकटन) की प्रचुरता का अनुमान 
लगाते हैं, जो कुछ जलीय प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण खाद्य 
स्रोत हैं। उपग्रह चित्र शैवाल प्रसार (एल्गल ब्लूम्स) का पता लगा 
सकते हैं और उनकी निगरानी कर सकते हैं, जिससे किसान 
ऑक्सीजन की कमी और मछलियों की सेहत को प्रभावित करने 
वाले विषाक्त पदार्थों के जोखिम को कम कर सकते हैं। निरंतर 
निगरानी से शैवाल प्रसार के बारे में प्रारंभिक चेतावनी मिलती है, 
जिससे समय पर हस्तक्षेप संभव हो पाता है। उच्च-रिज़ॉल्यूशन 
वाले उपग्रह चित्र जलीय कृषि तालाबों, पिंजरों और अन्य ढांचों 
का नक्शा तैयार कर सकते हैं, जिससे उचित स्थानिक योजना 
सुनिश्चित होती है। जलीय कृषि स्थलों की नियमित निगरानी से 
पानी के स्तर, वनस्पति, और ढांचागत परिवर्तनों पर नज़र रखी 
जा सकती है। सेटेलाइट डेटा से पानी की खराब क्वालिटी या 
तापमान में उतार-चढ़ाव जैसे तनाव कारकों का पता लगा सकते 
हैं जिससे बीमारी फैल सकती हैं।
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डिजिटल कृषि मिशन
डिजिटल कृषि मिशन को विभिन्न डिजिटल कृषि पहलों 

का समर्थन करने के लिए एक समग्र योजना के रूप में डिज़ाइन 
किया गया है। इसमें डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) का 
निर्माण, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) 
को लागू करना, और केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा 
शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों की आईटी पहलों का समर्थन 
करना शामिल है।

यह योजना दो मुख्य स्तंभों पर आधारित है:
yy एग्री स्टैक
yy कृषि-निर्णय समर्थन प्रणाली 

इसके अतिरिक्त, इस मिशन में ‘मृदा प्रोफाइल मैपिंग’ 
भी शामिल है और इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र के लिए समय पर 
और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए किसान-केंद्रित 
डिजिटल सेवाओं को सक्षम करना है।

कृषि-निर्णय समर्थन प्रणाली फसलों, मृदा, मौसम, और 
जल संसाधनों से संबंधित रिमोट सेंसिंग डेटा को एक समग्र 
भू-स्थानिक प्रणाली में एकीकृत करेगी।

जल संसाधन प्रबंधन
उपग्रह प्रौद्योगिकी और डेटा जल उपलब्धता, वितरण 

और गुणवत्ता के बारे में सटीक, समय पर और बड़े पैमाने पर 
जानकारी प्रदान करके जल संसाधन प्रबंधन में परिवर्तनकारी 
भूमिका निभाते हैं। ये टूल्स निर्णय लेने, योजना बनाने और जल 
संसाधनों के सतत प्रबंधन में सहायक होते हैं।

जल निकायों का मानचित्रण और निगरानी : उपग्रह 
झीलों, नदियों और जलाशयों के विस्तार, मात्रा और मौसमी 
बदलावों को ट्रैक कर सकते हैं। उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी जल 
निकायों के आकार का मानचित्रण करती हैं, जिससे भंडारण 
क्षमता और रुझानों का आकलन करने में मदद मिलती है। 
बहुकालिक उपग्रह डेटा जल निकायों के विस्तार में जलवायु 
परिवर्तनशीलता, शहरीकरण या अन्य कारकों के कारण होने 

वाले बदलावों को उजागर करता है। 
उपग्रह चित्रण नदियों और जलाशयों 
में जल की पारदर्शिता और गाद के 
परिवहन का आकलन करता है। 
उपग्रह भूजल की कमी और पुनर्भरण 
पैटर्न का पता लगाते हैं। उपग्रह डेटा 
पुनर्भरण संरचनाओं को डिजाइन करने 
और उनकी प्रभावशीलता की निगरानी 
में मदद करता है। उपग्रहों से प्राप्त 
डिजिटल ऊंचाई मॉडल (DEMs) 
जलग्रहण क्षेत्रों और उप-घाटियों का 
सीमांकन करते हैं।

सिंचाई प्रबंधन: उपग्रह वनस्पति की सेहत और 
वाष्पोत्सर्जन का डेटा प्रदान करते हैं, जिससे सिंचाई कार्यक्रमों 
को अनुकूलित किया जा सकता है। सिंचित क्षेत्रों की निगरानी 
कृषि के लिए जल आवंटन को सुनिश्चित करती है। उपग्रह मिट्टी 
में नमी के स्तर पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हैं, जिससे सूखे 
का पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलती है।

समेकित जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) खेत, 
तालाबों, चेकडैम और अन्य मिट्टी संरक्षण उपायों का एक व्यापक 
नेटवर्क तैयार करता है। इसके अलावा ,यह कई अन्य प्राकृतिक 
संसाधन प्रबंधन कार्यों का भी समर्थन करता है। भू-स्थानिक 
डेटा आधारित वेब जीआईएस समाधान के साथ-साथ पारदर्शी 
और सटीक गर्वनेंस को प्राप्त करने के लिए स्मार्टफोन आधारित 
एप्लिकेशन विकसित किया गया है और इसे भुवन-IWMP पर 
होस्ट किया गया है। प्राकृतिक रंग में प्रस्तुत उच्च-रिज़ॉल्यूशन 
टाइम सीरीज़ सेटेलाइट छवियों के साथ स्मार्टफोन के माध्यम 
से फील्ड इन्वेंटरी की गतिविधियों को अपलोड किया जाता है। 
जलग्रहण क्षेत्रों की स्पष्ट और विस्तृत अंतरिक्ष-आधारित इमेजिंग 
के साथ, IWMP परियोजनाओं को लागू करने से पहले और 

डिजिटल कृषि मिशन
िकसानों के जीवन में सुधार के लिए प्रौद्योिगकी का उपयोग

मिशन का 

कुल परिव्यय

दो मूलभूत स्तंभ

एग्रीस्टेक

किसान रजिस्ट्री

ग्राम भूमि मानचित्र रजिस्ट्री

बोई गई फसल की रजिस्ट्री

भू-स्थानिक डेटा

सूखा/बाढ़ निगरानी

मौसम/उपग्रह डेटा

भूजल/जल उपलब्धता डेटा

फसल उपज और बीमा के लिए मॉडलिंग

कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली करोड़

2,817
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बाद की समयावधि के दौरान हुए बदलावों का अवलोकन करना 
संभव होता है। यह बदलाव फील्ड संरचनाओं और गतिविधियों 
की निकट वास्तविक समय में सत्यापित की गई जानकारी के 
माध्यम से प्रमाणित किए जाते हैं।

8200 माइक्रो जलग्रहण परियोजनाओं की पांच वर्षों तक 
निगरानी की जानी है। राज्य एजेंसियां स्मार्टफोन एप्लिकेशन के 
माध्यम से गतिविधियों की जियो-टैगिंग कर रही हैं। परिसंपत्तियों 
का विज़ुअलाइज़ेशन उच्च स्तर की पारदर्शिता लाता है, जिसे 
व्यापक रूप से सराहा गया है।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जल निकायों, भूजल पुनर्भरण क्षेत्रों 
और जलग्रहण क्षेत्रों का मानचित्रण करने में सहायक है। यह 
डेटा सिंचाई योजना और सूखा न्यूनीकरण के लिए महत्वपूर्ण है।

सरकारी पहल : जल शक्ति अभियान के तहत ग्रामीण 
क्षेत्रों में जल संरक्षण परियोजनाओं और जल निकायों के 
पुनर्जीवन की निगरानी के लिए सेटेलाइट डेटा का उपयोग 
किया जा रहा है।

आपदा प्रबंधन और तैयारी
बाढ़ की निगरानी और प्रबंधन

बाढ़ की भविष्यवाणी और पूर्व चेतावनी : वास्तविक समय 
उपग्रह डेटा वर्षा, नदी के निर्वहन और जल स्तर की निगरानी 
करके जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करता है।

नुकसान का आकलन : बाढ़ के बाद की तस्वीरें 
बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का मानचित्र बनाती हैं ताकि नुकसान की सीमा 
का आकलन किया जा सके और पुनर्प्राप्ति प्रयासों में सहायता 
मिल सके।
yy राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन और प्रबंधन प्रणाली 

(NADAMS) - यह पहल सूखे की स्थिति का आकलन 
करने के लिए उपग्रह डेटा को मौसम संबंधी डेटा के साथ 
जोड़ती है, जिससे किसानों और नीति निर्माताओं को कृषि 
जोखिम का प्रबंधन करने के लिए समय पर जानकारी 
मिलती है।

yy पूर्व चेतावनी प्रणाली : INSAT जैसे 
उपग्रह समय पर मौसम अपडेट और 
आपदा अलर्ट प्रदान करते हैं, जिससे 
चक्रवात, बाढ़ और सूखे की भेद्यता कम 
हो जाती है।

yy आपदा के बाद का आकलन : उच्च-
रिज़ॉल्यूशन वाली तस्वीरें नुकसान का 
आकलन करने और राहत कार्यों की 
योजना बनाने में सहायता करती हैं।
इसरो की बाढ़-पूर्व चेतावनी प्रणाली 

(FEWS)* को ग्रामीण बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में 

एकीकृत किया गया है, जिससे आपदा से निपटने की तैयारियां 
बढ़ी हैं।

ग्रामीण संपर्क, रोज़गार और बुनियादी ढांचा
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी की 

क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए, इसरो ने चयनित गैर-सरकारी 
संगठनों, ट्रस्टों और राज्य सरकार के विभागों के सहयोग से 
पायलट स्केल पर ग्राम संसाधन केंद्र (वीआरसी) स्थापित 
किए हैं। वीआरसी ने विभिन्न अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं 
जैसे टेली-हेल्थकेयर, टेली-एजुकेशन, प्राकृतिक संसाधनों की 
जानकारी, कृषि से संबंधित सलाह, ग्रामीण छात्रों को करियर 
मार्गदर्शन, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि प्रदान 
किए हैं। 473 वीआरसी की स्थापना के लिए लगभग 18 करोड़ 
रुपये खर्च किए गए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय परियोजनाओं की योजना 
और कार्यान्वयन में सुधार के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली 
(जीआईएस) का उपयोग कर रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय 
ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) और 
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए 
जीआईएस नियोजन का उपयोग किया जा रहा है।

स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा
टेलीमेडिसिन : इसरो की उपग्रह आधारित टेलीमेडिसिन 

सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की कमी को पूरा करती हैं, 
जिससे दूर से ही विशेषज्ञ परामर्श संभव हो पाता है।

टेलीमेडिसिन पहल को मोटे तौर पर निम्नलिखित क्षेत्रों में 
विभाजित किया गया है:
yy डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के टेलीकंसल्टेशन और उपचार 

एवं प्रशिक्षण के लिए दूरदराज/ग्रामीण अस्पतालों और सुपर 
स्पेशियलिटी अस्पतालों के बीच टेलीमेडिसिन प्रौद्योगिकी 
और कनेक्टिविटी प्रदान करना।

yy मेडिकल कॉलेजों और स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थानों/
अस्पतालों के बीच सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) के लिए 

*Flood early warning system

सेंसर बी3

सेंसर ए1

सेंसर ए2 सेंसर ए3

कंसन्ट्रेटर बी
(सायरन पर लगा हुआ)

जीएसएम, 

जीपीआरएस, एज

प्रभारी कर्मचारियों
की अधिसूचना

मूल्यांकन एवं चेतावनी 
केंद्र (प्रेषण)

मौसम संबंधी 
पूर्वानुमान का एक 

स्रोत

सेंसर बी2
सेंसर बी1
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प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी प्रदान करना।
yy ग्रामीण स्वास्थ्य शिविरों की मोबाइल 

टेलीमेडिसिन इकाइयों के लिए प्रौद्योगिकी 
और कनेक्टिविटी प्रदान करना, खासकर नेत्र 
विज्ञान और सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्रों में।

yy आपदा प्रबंधन सहायता और राहत के लिए 
प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी प्रदान करना।
इसरो की टेलीमेडिसिन पाॅयलट परियोजना 

वर्ष 2001 में ‘प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी 
डेमोंस्ट्रेशन’ कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में 
ज़मीनी स्तर की आबादी के लिए टेलीमेडिसिन 
सुविधा शुरू करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

ई-संजीवनी- भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा प्राथमिक स्वास्थ्य 
सेवा में दुनिया की सबसे बड़ी प्रलेखित टेलीमेडिसिन सेवा के 
रूप में विकसित हुई है।

कई दशकों से, न केवल राज्य अंतरिक्ष एजेंसियां  बल्कि 
संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों का कार्यालय (UNOOSA) 
और आपदा प्रबंधन तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए 
अंतरिक्ष-आधारित सूचना के लिए संयुक्त राष्ट्र मंच (UN-
SPIDER) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी वैश्विक स्वास्थ्य के लिए 
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं।
yy दूर-शिक्षा: EDUSAT जैसी पहल ग्रामीण छात्रों के 

लिए दूरस्थ शिक्षा के अवसर प्रदान करती है, जिससे 
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच में सुधार होता है। इसरो 
का दूर-शिक्षा कार्यक्रम ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटने 

और देश भर में शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता में सुधार के लिए 
उपग्रह-आधारित दूरस्थ शिक्षा सेवाएं प्रदान करता है।
उद्देश्य

yy पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण को पूरक बनाना
yy उपग्रहों के माध्यम से ई-लर्निंग
yy गुणवत्तापूर्ण संसाधन व्यक्तियों और शिक्षा तक पहुँच
yy शिक्षा को देश के हर कोने तक पहुँचाना।

भूमि और संपत्ति प्रबंधन
डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण 

कार्यक्रम (DILRMP):

yy भूमि पार्सल की सटीक मैपिंग के लिए उपग्रह इमेजरी को 
एकीकृत करता है, जिससे बेहतर भूमि प्रशासन सुनिश्चित 
होता है।

yy भूमि पहल सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाए रखने और भूमि 
हस्तांतरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए ग्राउंड 
कंट्रोल पॉइंट्स (GCPs) के साथ उपग्रह इमेजरी का 
उपयोग करती है, जिससे भूमि सौदों में पारदर्शिता को 
बढ़ावा मिलता है।

yy स्वामित्व योजना: 2020 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम 
ग्रामीण भूमि पार्सल का मानचित्रण करने, स्वामित्व रिकॉर्ड 
प्रदान करने और संपत्ति विवादों को हल करने के लिए 
ड्रोन और भू-स्थानिक तकनीक का उपयोग करता है।
भुवन पंचायत
भुवन पंचायत पोर्टल विशेष रूप से राष्ट्रीय प्राकृतिक 

संसाधन प्रबंधन प्रणाली (NNRMS) परियोजना के तहत विकसित 
सभी उत्पादों और सेवाओं पर उपयोग के लिए जानकारी और 
उपकरण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे 
विकेंद्रीकृत योजना के लिए अंतरिक्ष-आधारित सूचना समर्थन 
प्रणाली (SISDP)* कहा जाता है। एलयूएलसी, ड्रेनेज, बस्तियां, 
ढलान, रेल और सड़क जैसे 1:10k विषयगत उत्पादों के बड़े 
पैमाने पर पूरे देश के लिए भू-स्थानिक डेटा आवश्यकताओं का 

घर पर उपलब्ध OPD

*Space based Information support for decentralised planning

अधिकारों का 
रिकाॅर्ड

भूमि 
अभिलेखों का 
कम्प्यूटरीकरण

मानचित्र 
डिजिटलीकरण

आधुनिक 
रिकाॅर्ड रूम

सर्वेक्षण पुन: 
सर्वेक्षण

उप पंजीयक 
कार्यालय

पोर्टल
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समर्थन करने के उद्देश्य से, साथ ही साथ संपार्श्विक 
डेटा और 2.5 मीटर के उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले 
उपग्रह इमेजरी बेस के साथ, परियोजना ने भुवन 
पंचायत पोर्टल पर उत्पन्न डेटासेट को उत्पन्न और 
प्रसारित करके दो चरणों यानी एसआईएसडीपी और 
एसआईएसडीपी-यू को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया 
है। 

भुवन पंचायत परियोजना, इसकी गतिविधियों, 
डेटा को सीधे शेप फ़ाइल के रूप में डाउनलोड 
करने या ओजीसी डब्ल्यूएमएस/डब्लूएमटीएस 
सेवाओं के रूप में उपयोग करने की सुविधाओं पर 
एक व्यापक जानकारी प्रस्तुत करती है, जिससे 
विभिन्न भू-स्थानिक डोमेन के सभी उपयोगकर्ताओं 
को डेटा को सीधे अपने मूल्यवर्धित सेवाओं में 
एकीकृत करने या अपने मौजूदा मूल्य शृंखलाओं 
में मैशअप/ओवरले के रूप में प्रदर्शित करने की 
सुविधा मिलती है। जी-गवर्नेंस, सामाजिक अनुप्रयोगों, 
पर्यावरण और भूमि उपयोग अध्ययनों में अनुसंधान 
एवं विकास गतिविधियों तथा भू-स्थानिक उद्योग की बढ़ती 
जरूरतों को पूरा करने के लिए 1:10k के इस बड़े पैमाने पर 
विषयगत आंकड़ों की अखिल भारतीय निर्बाध कवरेज उपलब्ध 
कराई गई है, तथा वर्तमान में लागू शासकीय नीतियों के आधार 
पर इस तक निःशुल्क पहुँच भी उपलब्ध है।

भारतनेट
भारतनेट दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार 

परियोजनाओं में से एक है, जिसे देश की सभी ग्राम पंचायतों 
(लगभग 2.5 लाख) में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है, 
ताकि सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 

तक बिना किसी भेदभाव के पहुँच प्रदान की जा सके। इसका 
उद्देश्य मोबाइल ऑपरेटरों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी), 
केबल टीवी ऑपरेटरों और सामग्री प्रदाताओं जैसे पहुँच प्रदाताओं 
को ग्रामीण और दूरदराज के भारत में ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा और 
ई-गवर्नेंस जैसे अनुप्रयोगों जैसी विभिन्न सेवाओं को लॉन्च करने 
में सक्षम बनाना है। 25.10.2011 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 
अनुमोदित, इस परियोजना को भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड 
(बीबीएनएल) नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) द्वारा 
क्रियान्वित किया जा रहा है। अक्टूबर 2024 के अंत तक, 
भारतनेट चरण-I और चरण-II के तहत; 2,14,283 जीपी सेवा 
के लिए तैयार हैं।

i. उद्देश्य : भारतनेट का लक्ष्य ऑप्टिकल फाइबर का 
उपयोग करके पूरे भारत में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों 
(जीपी) को हाईस्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करना है, जिससे ई-गवर्नेंस, 
ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा और अन्य डिजिटल सेवाओं तक पहुँच 
सक्षम हो सके। इसकी अंतिम-मील कनेक्टिविटी घरों, स्कूलों, 
अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों तक ब्रॉडबैंड पहुँच 
बढ़ाती है।

ii. कार्यान्वयन : परियोजना चरणों के माध्यम से आगे 
बढ़ी है:
yy चरण-I 2017 में पूरा हुआ इसमें 1.25 लाख से अधिक 

ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया।
yy चरण II : जीपी को राज्य-नेतृत्व वाले मॉडल, निजी क्षेत्र 

के मॉडल और सीपीएसयू मॉडल जैसे कई कार्यान्वयन 
मॉडल के माध्यम से जोड़ा जाना है। साथ ही, वाई-फाई 
या किसी अन्य उपयुक्त ब्रॉडबैंड तकनीक के माध्यम से 
जीपी में अंतिम मील कनेक्टिविटी भी शामिल है।     

6,92,099
आप्टिकल फाइबर केबल बिछाए गए

2,14,283
लाभान्वित ग्राम पंचायतें

भारतनेट

हाइस्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी

दुनिया की सबसे बड़ी

ग्रामीण ब्राडबैंड परियोजना
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कृषि में समृद्धि के लिए अंतरिक्ष 
प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम ए. साराभाई 
का सपना और विज़न था कि अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग 

समाज की भलाई, राष्ट्र के विकास और मानवता के कल्याण के 
लिए किया जाए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), 
जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए देश 
का सर्वोच्च संस्थान है, डॉ. साराभाई के विज़न को मूर्त रूप देने 
और इसे हासिल करने के लिए स्वदेशी क्षमताओं का विकास 
करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। 

*पूर्व प्रधान संपादक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली। ई-मेल : jagdeepsaxena@yahoo.com

*डॉ. जगदीप सक्सेना

भारत ने अब तक अनेक उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास किया है जो राष्ट्र के विकास के 
विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में से कृषि और ग्रामीण विकास का व्यापक 
दायरा होने और अंतरिक्ष-आधारित अनुसंधानों के प्रयोगों के लिए उपयुक्त होने के कारण इन क्षेत्रों को सबसे अधिक 
लाभ प्राप्त हो रहा है। फसलों की वृद्धि की मॉनीटरिंग, भूमि के क्षेत्रफल और उपज का अनुमान, प्राकृतिक संसाधनों 

की मॉनीटरिंग और उनका प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और कृषि संबंधी परामर्श आदि कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनमें 
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से प्रक्रिया और उत्पादन बेहतर हुए हैं।

भारत ने अब तक अनेक उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और 
उपकरणों का विकास किया है जो राष्ट्र के विकास के विभिन्न 
कार्यात्मक क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों 
में से कृषि और ग्रामीण विकास का व्यापक दायरा होने और 
अंतरिक्ष-आधारित अनुसंधानों के प्रयोगों के लिए उपयुक्त होने 
के कारण इन क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। 
फसलों की वृद्धि की मॉनीटरिंग, भूमि के क्षेत्रफल और उपज का 
अनुमान, प्राकृतिक संसाधनों की मॉनीटरिंग और उनका प्रबंधन, 
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आपदा प्रबंधन और कृषि संबंधी परामर्श आदि कुछ ऐसे प्रमुख 
क्षेत्र हैं, जिनमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से प्रक्रिया और 
उत्पादन बेहतर हुए हैं। 

यह संयोग की बात ही है कि भारत में अंतरिक्ष तकनीक 
(रिमोट सेंसिंग) का पहला व्यावहारिक अनुप्रयोग कृषि क्षेत्र में 
हुआ था, जिसमें केरल में एयरबोर्न इंफ्रारेड कैमरों का उपयोग 
करके कोकोनट विल्ट नामक रोग का शुरुआती चरण में ही 
पता लगाना संभव हो पाया था। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों ने ग्रामीण 
विकास की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने में बेहतर 
दक्षता, पारदर्शिता और गति प्रदान की है। 1960 के दशक के 
अंतिम वर्षों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास की यात्रा शुरू होने 
के बाद से अब तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों की क्षमताओं और 
विशेष तौर पर कृषि क्षेत्र में इसके अनुप्रयोग में अत्यधिक वृद्धि 
एवं िवकास हुआ है। रिमोट सेंसिंग और संचार उपग्रहों को 
स्थापित करने के साथ-साथ भारत के पास अब रिसोर्ससैट 
और रीसैट (जल और भूमि), कार्टोसैट (मानचित्रण), ओशनसैट 
(महासागरीय विज्ञान और वायुमंडल) और इनसैट (मौसम 
विज्ञान) जैसे थीम-आधारित उपग्रह उपलब्ध हैं। वर्तमान में, 
भारत पूरे विश्व में पृथ्वी अवलोकन डेटा प्रदान करने वाले प्रमुख 
देशों में से एक है और प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन से संबंधित 
कई एप्लिकेशन संबंधी ज़रूरतों को पूरा करता है।

रिमोट सेंसिंग: सभी मौसमों के लिए उपकरण
1988 में पहली रिमोट सेंसिगं सटेेलाइट के लॉन्च के बाद 

स ेही कृषि क्षेत्र में रिमोट सेंसिगं (आरएस) डेटा का अनुप्रयोग शरुू 
हो गया था। क्षेत्रफल और उत्पादन अनमुान (सीएपीई) नामक एक 
प्रयोगात्मक परियोजना की शरुुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य 
ज़िला और राज्य स्तर पर फसल कटाई स ेपरू्व क्षेत्रफल और 
उत्पादन पूर्वानमुान उपलब्ध कराना था। सीएपीई स ेप्राप्त अनभुव 
के आधार पर, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली के तहत 
दशे में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर विभिन्न रिमोट सेंसिग 

एप्लिकेशन परियोजनाओं को लागू 
किया जा रहा ह।ै दो प्रमखु इसरो 
केंद्र, अर्थात्, राष्ट्रीय सदुरू सवेंदन 
केंद्र, हदैराबाद और अतंरिक्ष 
अनपु्रयोग केंद्र, अहमदाबाद इस 
प्रकार के सभी अनपु्रयोगों के 
विकास और कार्यान्वयन का कार्य 
करत े हैं। साथ ही, कृषि और 
किसान कल्याण मंत्रालय न ेकृषि 
संबधंी विभिन्न कार्यकलापों/ कार्यों 
में रिमोट सेंसिगं प्रौद्योगिकियों के 
अनपु्रयोग के लिए समर्पित नई 
दिल्ली में एक महालनोबिस राष्ट्रीय 

फसल पूर्वानमुान केंद्र की स्थापना की ह।ै यह केंद्र इसरो के 
सहयोग स ेऐसी विभिन्न परियोजनाओं को लाग ूकर रहा है। 

फसल सुदूर संवेदन (स्पेस, एग्रोमेटेरोलॉजी और लैंड 
बेस्ड ऑब्ज़र्वेशंस का उपयोग करते हुए कृषि उत्पादन का 
पूर्वानुमान) मौसम-आधारित मॉडल और क्षेत्र अवलोकनों से प्राप्त 
इनपुट को एकीकृत कर फसलों के क्षेत्रफल की और उत्पादन 
के पूर्वानुमान की एक प्रमुख परियोजना है। इस परियोजना में 
नौ फसलें जूट, खरीफ चावल, रबी चावल, कपास, रेपसीड 
(सफेद सरसों) और सरसों, रबी ज्वार, गेहूं, रबी दलहन और 
गन्ना शामिल हैं। राष्ट्रीय, ज़िला और स्थानीय स्तरों के लिए 
फसल-पूर्व कई मौसम पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। ‘चमन’ 
परियोजना (संगठित बागवानी मूल्यांकन और प्रबंधन, जिसमें 
भू-स्थानिक सूचना का उपयोग किया जाता है) मुख्य रूप से 
बेहतर बागवानी प्रबंधन और योजना के लिए प्रमुख बागवानी 
फसलों के क्षेत्र मूल्यांकन और उत्पादन पूर्वानुमान पर केंद्रित 
है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना के तहत देश में बागवानी 
क्षेत्रों की एक डिजिटल सूची तैयार करने और चिह्नित किए 
गए राज्यों में बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन की मैपिंग 
की जानी है। जीआईएस और क्षेत्र सर्वेक्षणों के साथ आरएस 
डेटा के एकीकरण से संबंधित एजेंसियों के सहयोग से फसल 
की पहचान, उपज अनुमान, कीट-रोग पहचान आदि के लिए 
वैज्ञानिक पद्धति विकसित करने में मदद मिली।

*NADAMS (राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन और मॉनीटरिंग 
प्रणाली) भारतीय कृषि के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना 
है, जो असामान्य मौसमी स्थितियों के कारण होने वाले नुकसान 
को रोकने में मदद करती है। इसे राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, 
हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है और यह राज्य, ज़िला 
और उप-ज़िला स्तरों पर कृषि सूखे के प्रसार, व्यापकता, और 
गंभीरता के स्तर के बारे में लगभग वास्तविक समय की जानकारी 
प्रदान करता है। 

भारतीय अंतरिक्ष 
अनुसंधान संगठन

*National Agricultural Drought assessment & Monitoring System
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इस परियोजना के तहत 17 सूखा-प्रभावित राज्य शामिल 
हैं और इसमें सूखे की चेतावनी जारी करने के लिए वर्षा का 
डेटासेट, ज़िलेवार मृदा-नमी मॉडल और रिमोट सेंसिंग से प्राप्त 
वनस्पति सूचकांक का उपयोग किया जाता है। सावधानीपूर्वक 
गणना, विश्लेषण और अध्ययन के बाद जून, जुलाई और अगस्त 
महीनों के डेटा सेट्स से सूखा चेतावनियाँ ‘सामान्य’, ‘अलर्ट’ 
और ‘वॉच’ के रूप में जारी की जाती हैं। जबकि सूखा घोषित 
करने की प्रक्रिया सितंबर और अक्तूबर महीनों के डेटा सेट्स 
के समावेशन के बाद ‘हल्का’, ‘मध्यम’ और ‘गंभीर’ श्रेणी के 
रूप में की जाती है। इस प्रक्रिया में आरएस डेटा के अनुप्रयोग 
के कारण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के 
तहत बड़ी संख्या में लाभार्थी किसानों को त्वरित और सहज 
रूप से दावे प्राप्त हो रहे हैं। 

पीएमएफबीवाई का उद्देश्य किसानों को बीमा कवॅर प्रदान 
करना और विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों के 
कारण फसलें नष्ट होने पर उनकी वित्तीय आवश्यकताओं 
को पूरा करना है। संशोधित दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल के 
अनुसार, उपग्रहों और यूवी (मानव रहित एरियल वाहन या 
ड्रोन) से प्राप्त रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग अब क्षेत्र और 
उपज अनुमान, क्षति के मूल्यांकन, जोखिम क्षेत्र निर्धारण आदि 
के लिए किया जाता है। प्रयोज्य आरए-आधारित दृष्टिकोणों 
के कारण दावा निपटान का समय बहुत कम हो गया है और 
विवादों के मामले भी काफी हद तक कम हो गए हैं। इसके 
अलावा, अब मशीन लर्निंग/आर्टिफिशियल इंटलेिजेंस का 

उपयोग करके फसल कैलेंडर, मौसम पूर्वानुमान और रिमोट 
सेंसिंग डेटा सेट्स से प्राप्त सूचना का विश्लेषण किया जाता 
है, जिससे विशिष्ट क्षेत्रों में फसल उपज का सटीक अनुमान 
लगाना संभव हो गया है। रिमोट सेंसिंग का आयोजना उद्देश्यों 
के लिए भी व्यापक रूप से उपयोग किया गया है, जिनमें 
विभिन्न फसलों और कृषि प्रणालियों की स्थल उपयुक्तता 
का मूल्यांकन, किसी क्षेत्र में कृषि प्रणालियों की संधारणीयता, 
जल संसाधन विकास, बंजर भूमि प्रबंधन और कुछ क्षेत्रों में 
फसल विस्तार की संभावना शामिल हैं। हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट 
सेंसिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अत्याधुनिक सेंसर, हाई स्पीड 
डेटा प्रोसेसिग और इंटेलिजेंट सिस्टम रिमोट सेंसिग अनुप्रयोगों 
की क्षमताओं में एक नया आयाम ला रहे हैं।

मृदा, जल और एडवाइज़री 
स्पेस आधारित पृथ्वी अवलोकन बड़े क्षेत्रों में भूमि आवरण 

की समयबद्ध और सटीक जानकारी की ज़रूरत को पूरा करने 
के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। भूमि आवरण संबंधी डेटा 
मौसम और जलवायु पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है 
और यह मानवीय आबादी के लिए खाद्य, ईंधन, लकड़ी, कपास 
और आश्रय संबंधी संसाधनों की उपलब्धता से भी जुड़ा हुआ 
है। भूमि उपयोग/भूमि आवरण अध्ययन के लिए उपयोग किए 
जाने वाले अंतरिक्ष उपकरण मुख्य रूप से रिसोर्ससैट 1, 2 
और 2 ए उपग्रहों से प्राप्त ऑप्टिकल सेंसर हैं और उपयोग 
किए जाने वाले सेंसर 1:2,50,000, 1:50,000 और 1:10,000 
के पैमाने पर होते हैं। इसी प्रकार, बंजर भूमि की मैपिंग के लिए 
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पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों और जीआईएस से प्राप्त डेटा को 
जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए भी एकीकृत किया 
जाता है, जिसमें सतही जल संचयन, नवीनतम सिंचाई विधियों 
को अपनाना, अंतर-बेसिन जल हस्तांतरण, जलाशय प्रबंधन 
और सतही एवं भूमिगत जल का सतत उपयोग शामिल है। 
आईआरएस शृंखला से लेकर रिसोर्ससैट 1, 2, 2 ए और 
कार्टोसैट 1, 2, 2 एस, 3 इत्यादि तक विभिन्न रिमोट सेंसिंग 
उपग्रहों की सेवाओं को इस प्रकार बेहतर बनाया गया है कि 
रियल टाइम मॉनीटरिंग, हाइड्रोलाजिकल मॉडलिंग, अवसंरचना 
आयोजना, मैपिंग और मॉनीटरिंग, सूचना प्रणाली और निर्णय 
सहायता प्रणाली इत्यादि जैसे विभिन्न अनुप्रयोग उपलब्ध कराए 
जा सकें। इस प्रकार के डेटासेट पूरे देश के लिए तैयार किए 
जाते हैं जिसमें सीमा-पार क्षेत्रों के भारतीय नदी जलग्रहण क्षेत्रों 
को भी शामिल किया जाता है। 

आरएस डेटा बाढ़ और सूखे जैसी विकट स्थितियों के 
प्रबंधन के लिए विश्वसनीय और कम लागत वाला साधन है। 
मानसून की अवधि के दौरान, पूरे देश में बाढ़ की स्थिति की 
निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सभी 
संभावित उपग्रह डेटा प्राप्त किए जाते हैं। इससे संसाधनों की 
उपलब्धता सुनिश्चित करने और राहत तथा बचाव कार्यों में मदद 
मिलती है। गैर-संरचनात्मक बाढ़ प्रबंधन उपायों की योजना तैयार 
करने के उद्देश्य से बाढ़ संभावित क्षेत्र का नक्शा तैयार करने के 
लिए भी उपग्रह डेटा का उपयोग किया जाता है। 

भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली के संचालन के लिए 
उपग्रह डेटा और पृथ्वी अवलोकन प्रणाली से तकनीकी सहयोग 
प्राप्त होता है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, भूस्खलन, वन, 
आग, आदि की नियमित रूप से मॉनीटरिंग और ट्रैकिंग की जाती 
है ताकि राहत और बचाव कार्यों को सुगम बनाया जा सके और 
आगे की योजना बनाई जा सके।

मौसम आधारित फसल परामर्श सेवाएं किसानों को विभिन्न 
फसल प्रबंधन प्रथाओं पर सुविचारित निर्णय लेने में सक्षम बनाती 
हैं जिसके परिणामस्वरूप पैदावार और आय में वृद्धि होती है। 
कृषक समुदाय की इस महत्वपूर्ण ज़रूरत को पूरा करने के 

RISAT-1 MRS (धान की फसल वाले क्षेत्र का दृश्य)

1:50,000 पैमाने पर सेंसर का उपयोग किया जाता है। इस 
अंतरिक्ष-आधारित सेवा का उपयोग देश भर में भूमि उपयोग 
और भूमि आवरण की मैपिंग के लिए किया जाता है और इसमें 
सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं। इस प्रकार तैयार 
किए गए डेटासेट का उपयोग गाँव और तालुका स्तर तक भूमि 
संसाधनों के नियोजन के लिए किया जाता है। डेटा का उपयोग 
खरीफ, रबी और ज़ैद फसल भूमि के साथ-साथ दो या तीन 
फसलों वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भी किया जाता है। 
ग्रामीण प्रबंधन से संबंधित विभाग इस डेटा का उपयोग मानव 
बस्तियों के लिए करते हैं जो सामान्यतः छोटे कृषि, सहायक क्षेत्रों 
और गैर-व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित होते हैं। 

लैंडसैट-टीएम और एसपीओटी (अर्थ ऑब्ज़र्वेशन 
सेटेलाइट) के साथ आईआरएस उपग्रहों से प्राप्त डेटा का 
उपयोग अक्सर भूमिक्षरण अध्ययनों के लिए किया जाता है 
ताकि पारंपरिक क्षेत्र सर्वेक्षण के मुकाबले गहरी खाई वाली भूमि, 
जलमग्न क्षेत्र, लवणीय क्षेत्र, खड्ड वाली भूमि और स्थानांतरण 
कृषि वाले क्षेत्रों की पहचान और उनका मात्रात्मक विश्लेषण 
किया जा सके। उपग्रह डेटा वायु और जल के द्वारा क्षरण 
प्रक्रियाओं और क्षरण की विशेषताओं और क्षरित क्षेत्रों की पहचान 
करके उनके परिणामों का प्रत्यक्ष पता लगाने के लिए भी उपयोगी 
होते हैं। कुछ विशिष्ट सेटेलाइट सेंसर के द्वारा ऊपरी मिट्टी 
(5-10 सेमी. गहराई) में नमी की मात्रा संबंधी डेटा तैयार करते 
हैं, जिस स्थान पर अधिकांश फसली पौधों की सक्रिय जड़ें 
मौजूद होती हैं।

इसरो ने देश में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के 
लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के विभिन्न उत्पादों और सेवाओं 
को विकसित किया है। जल उपयोग के विभिन्न पहलुओं पर 
वास्तविक समयानुसार सूचना प्राप्त होने से संसाधनों के प्रभावी 
और कुशल प्रबंधन में मदद मिलती है। रिमोट सेंसिंग के अलावा, 
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लिए भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) विभिन्न कृषि संस्थाओं 
के सहयोग से एक कार्यात्मक कृषि मौसम एडवाइज़री सेवा 
संचालित करता है, जिसे सामान्यत: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा 
(जीकेएमएस) कहा जाता है। 

आईएमडी की इनसेट मौसम डेटा प्रोसेसिंग प्रणाली इनसेट 
उपग्रहों से मौसम संबंधी डेटा और चित्र प्राप्त करके उनका 
प्रसंस्करण और विश्लेषण करती है। इनसेट उपग्रहों पर मौसम 
संबंधी पेलोड और भूस्थिर मौसम उपग्रह मौसम पूर्वानुमान 
सेवाओं के लिए तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान 
में, कृषि प्रमुख ज़िलों (700 से अधिक) और लगभग 3100 
ब्लॉकों के लिए हर मंगलवार और शुक्रवार को 130 कृषि मौसम 
क्षेत्रीय इकाइयों और 199 ज़िला कृषि मौसम इकाइयों द्वारा कृषि 
मौसम एडवाइज़री तैयार करने और जारी करने का काम किया 
जाता है। 

आईएमडी नेटवर्क द्वारा द्वि-साप्ताहिक बुलेटिनों के साथ-
साथ, दैनिक मौसम पूर्वानुमान और अद्यतन (नाउकास्ट) सूचनाएं 
भी किसानों तक पहुँचाई जाती हैं। कृषि मौसम संबंधी एडवाइज़री 
के व्यापक प्रसार के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया 
के साथ-साथ मोबाइल ऐप का भी उपयोग किया जाता है

ग्रामीण जीवन में बदलाव लाना 
देश के समग्र विकास की रणनीति में ग्रामीण क्षेत्रों के 

विकास की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और यह सरकार की 
विकास और गरीबी उन्मूलन योजनाओं का अभिन्न हिस्सा भी है। 
ऐसी बहुत-सी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और आउटरीच 
तथा संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी 
का बहुत योगदान है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार 
गारंटी अधिनियम (मनरेगा) सरकार की एक प्रमुख योजना 
है जिसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता और 
दक्षता सुनिश्चित की जा रही है। रिमोट सेंसिंग (आरएस) और 

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मनरेगा के अंतर्गत निर्मित 
संपत्तियों जैसे- जलग्रहण क्षेत्र, खेत, तालाब, चेकडेम, सड़कें, 
सिंचाई नहरें इत्यादि की जानकारी एकत्र करने, संग्रहित करने 
और इनका विश्लेषण करने में एक प्रभावी उपकरण के रूप में 
कार्य कर रहे हैं। इन सभी निर्मित संपत्तियों की दृश्यता और 
इनके संबंध मे उचित निर्णय लेने में सहायता के लिए जीआईएस 
इन संपत्तियों की जानकारी के साथ इनकी मैपिंग करता है। 

मनरेगा का जीआईएस सोल्यूशन, जिसे ‘जियोमनरेगा’ 
कहा जाता है, सम्पूर्ण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसेट इनफार्मेशन 
सिस्टम को समग्र और एकीकृत रूप में दर्शाता है। इसमें 
मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से संपत्तियों की फोटो जियोटैगिंग 
भी की जाती है। एनआरएससी, हैदराबाद ने संपत्तियों को प्रदर्शित 
करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन और वेबपोर्टल विकसित किया 
है। जियोमनरेगा भुवन पोर्टल (ई-गवर्नेंस) विभिन्न हितधारक 
एजेंसियों के बीच भू-स्थानिक डेटा को साझा करने की सुविधा 
और समन्वय के लिए एक गेटवे के रूप में कार्य करता है। 
यह जीआईएस सक्षम पोर्टल भू-स्थानिक डेटा का रखरखाव, 
प्रसंस्करण, संग्रहण, वितरण करता है और योजना बनाने वालों, 
नीति निर्माताओं और आम लोगों के लिए इसके उपयोग को सुगम 
बनाता है। हाल ही में, भूप्रहरी प्रोजेक्ट के तहत मनरेगा के अंतर्गत 
निर्मित संपत्तियों की मॉनीटरिंग और प्रबंधन के लिए भूमि और 
अंतरिक्ष-आधारित भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के 
लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आईआईटी, दिल्ली के साथ एक 
अनुबंध किया है। इस पहल से ग्रामीण विकास परियोजनाओं की 
आयोजना, मॉनीटरिंग और क्रियान्वयन के तरीके को आधुनिक 
बनाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और संसाधनों के आवंटन 
को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

स्वामित्व (गाँवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में इम्प्रूवाइ़ज्ड 
टेक्नोलॉजी के साथ मानचित्रण) योजना का उद्देश्य भारत के 
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ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान उपलब्ध 
कराना है। इस योजना में अंतरिक्ष आधारित भौगोलिक तकनीक 
की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें अत्याधुनिक ड्रोन सर्वे और 
जीआईएस मैपिंग तकनीक का उपयोग करके वास्तविक भू-
स्वामियों को सरकारी मान्यता प्राप्त स्वामित्व संपत्ति कार्ड जारी 
किए जाते हैं। अंतरिक्ष आधारित तकनीक का उपयोग किए जाने 
से भू-प्रशासन प्रणाली अधिक पारदर्शी और कुशल बन गई है 
और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास को 
बढ़ावा मिल रहा है। तकनीकी रूप से उन्नत और कैमरा एवं 
सेंसर से लैस ड्रोन के उपयोग से बड़े पैमाने पर मैपिंग की जाती 
है, जिससे हाई-रिज़ॉल्यूशन इमेज कैप्चर कर सटीक मानचित्र 
तैयार किए जाते हैं। अब तक तीन लाख से अधिक गाँवों में 
ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और भू-स्वामियों को 1,35,000 
से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। 

हाल ही में ग्रामीण विकास में अंतरिक्ष-आधारित तकनीकों 
के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने इसरो 
द्वारा विकसित दो जियोपोर्टल लॉन्च किए हैं। ये भू-स्थानिक 
उपकरण देश भर में विभिन्न स्थानों के लिए 1:10,000 पैमाने 
की हाई-रिज़ॉल्यूशन वाले उपग्रह चित्र प्रदान करने के लिए 
विज़ुअलाइज़ेशन और योजना के लिए हैं दूसरा जियोपोर्टल, 
नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट राष्ट्रीय आपदाओं 
पर अंतरिक्ष-आधारित इनपुट प्रदान करेगा और भारत के 
साथ-साथ पड़ोसी देशों में आपदा जोखिम को कम करने में 
सहायता करेगा। 

भूमि संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए 
डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड कार्यक्रम के लिए उपग्रह डेटा और 
भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का भी उपयोग किया जाता है। देश भर 
में भूखंड मालिकों को एक ‘यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन 
नंबर’ जिसे आमतौर पर भू-आधार कहा जाता है, जारी किया 
जा रहा है। 

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक 
का प्रभावी और पारदर्शी कार्यान्वयन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क 
योजना के लिए मानचित्रण अंतरिक्ष-आधारित प्रौद्योगिकियों 
द्वारा किया जाता है। ये भू-स्थानिक उपकरण दृश्यांकन और 
आयोजना के उद्देश्य के लिए देशभर में विभिन्न स्थानों के लिए 
1:10,000 स्केल वाले हाई-रिज़ॉल्यूशन सेटेलाइट चित्र उपलब्ध 
कराते हैं। 

पहला, भुवन पंचायत (संस्करण 4.0) जियोपोर्टल एक 
ऑनलाइन भू-स्थानिक डेटा और सेवा प्लेटफार्म है जो ग्राम 
पंचायत स्तर तक के प्रशासन में अंतरिक्ष-आधारित सूचना को 
शामिल करने में सहायता प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय विकास 
के सभी क्षेत्रों के लिए ‘अंतरिक्ष आधारित सूचना समर्थन द्वारा 
विकेंद्रीकृत योजना’ प्रोजेक्ट को भी सहयोग प्रदान करता है। 

दूसरा जियोपोर्टल, नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी 
मैनेजमेंट (संस्करण 5.0), राष्ट्रीय आपदाओं पर अंतरिक्ष-
आधारित इनपुट प्रदान करेगा और भारत और इसके पड़ोसी 
देशों में आपदा जोखिम को कम करने में मदद करेगा। 

भू-संसाधनों के उपयोग को बेहतर बनाने के लिए उपग्रह 
डेटा और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग डिजिटल इंडिया 
भूमि रिकॉर्ड कार्यक्रम में भी किया जा रहा है। देश भर में 
प्लॉट मालिकों को ‘यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर’ 
(ULPIN), जारी किया जा रहा है, जिसे सामान्यतः भू-आधार 
कहा जाता है। 

ग्रामीण विकास खासतौर से कृषि क्षेत्र में अंतरिक्ष आधारित 
प्रौद्योगिकियों के व्यापक अनुप्रयोग से भारतीय गाँवों को आर्थिक 
रूप से सुदृढ़ इकाई और विकास इंजन में तब्दील किया जा 
रहा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भौगोलिक सीमाओं के दायरे से परे 
दूरदराज के गाँवों में भी सेवा प्रदान करने में सक्षम है। सरकार 
अंतरिक्ष आधारित इनपुट और सेवाओं का उपयोग करने के 
लिए पंचायत स्तर पर क्षमता निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित कर 
रही है। तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर भूमि उपयोग, बंजर भूमि के 
पुनः संवर्धन, कृषि, बागवानी, जल संचयन आदि से संबंधित 
स्थानीय पर्यावरण संबंधी कई मुद्दों का हल स्थानीय स्तर पर 
ही किया जा सकता है। इसी दौरान, भारतीय अंतरिक्ष समुदाय 
भारत के ग्रामीण इलाकों के कायाकल्प के लिए नई तकनीकों 
और उपकरणों को विकसित करने की दिशा में निरंतर प्रयास 
कर रहा है।                                             

सशक्तीकरण के लिए

प्रौद्योिगकी
ड्रोन प्रौद्योिगकी का उपयोग करके ग्रामीण 
क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की दिशा 
में एक सुधारात्मक कदम

कानूनी स्वामित्व कार्ड जारी करने के साथ 
गांव के घरेलू मालिकों को ‘अिधकारों का 
रिकॉर्ड’ प्रदान करता है।
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ग्रामीण संसाधन प्रबंधन में  
इसरो की भूमिका

भारत में ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन की दिशा 
में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा 

विकसित जियोपोर्टल्स महत्वपूर्ण भूमिका में सामने आए हैं। 
विशेष रूप से, भुवन पंचायत और राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन 
डेटाबेस जैसे प्लेटफ़ॉर्म ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन प्रबंधन, योजना 
और आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को सशक्त बना रहे हैं। भुवन पंचायत 
के माध्यम से ग्राम पंचायतों को उच्च गुणवत्ता वाले उपग्रह चित्रों 
और भू-स्थानिक डेटा की पहुँच मिल रही है, जिससे वे अपने 

*लेखक विज्ञान संचार विशेषज्ञ हैं। ईमेल : nimish2047@gmail.com

*डॉ. निमिष कपूर

भारत में ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन की दिशा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित 
जियोपोर्टल्स महत्वपूर्ण भूमिका में सामने आए हैं। विशेष रूप से, भुवन पंचायत और राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन 
डेटाबेस जैसे प्लेटफ़ॉर्म ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन प्रबंधन, योजना और आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को सशक्त बना रहे हैं। 
इन पहलों का उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित 

करना है, जो डिजिटल इंडिया और अन्य विकासात्मक योजनाओं के साथ मिलकर देश के समग्र विकास में योगदान 
कर रहे हैं।

विकास कार्यों को विज्ञान आधारित तरीके से कार्यान्वित कर पा 
रहे हैं। वहीं, राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डेटाबेस आपातकालीन 
स्थितियों के दौरान प्रभावी निर्णय ले और संसाधन प्रबंधन के 
लिए एक मज़बूत जियोस्पैटियल डेटाबेस प्रदान करता है। इन 
पहलों का उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की पारदर्शिता, 
जवाबदेही और टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करना है, जो 
डिजिटल इंडिया और अन्य विकासात्मक योजनाओं के साथ 
मिलकर देश के समग्र विकास में योगदान कर रहे हैं।
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ग्रामीण विकास के लिए जियोपोर्टल- भुवन पंचायत 
देश में हाल ही में इसरो द्वारा विकसित महत्वपूर्ण 

जियोपोर्टल- भुवन पंचायत (संस्करण 4.0) का आरंभ किया 
गया है। इन पहलों का उद्देश्य भूतल निगरानी और ग्रामीण विकास 
के क्षेत्र में अंतरिक्ष आधारित जानकारी का उपयोग करके शासन 
और निर्णय निर्माण (डिसीजन मेकिंग) में सुधार लाना है।

भारत में ग्राम पंचायतों के विकास को सशक्त बनाने के 
लिए भारत सरकार और इसरो द्वारा एक विशेष जियोपोर्टल- 
भुवन पंचायत आरंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य स्थानिक 
जानकारी और उच्च गुणवत्ता वाली उपग्रह छवियों के माध्यम से 
ग्राम पंचायत स्तर पर योजना, निगरानी और संसाधनों के प्रबंधन 
में सहायता प्रदान करना है। यह भूमि उपयोग, वन आवरण, 
जल संसाधन, और शहरी विकास की निगरानी करने में मदद 
करता है। यह उपग्रह डेटा के विज़ुअलाइजेशन और विश्लेषण में 
मदद करता है। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायत 
को विज्ञान आधारित, उपग्रह-चित्रित जानकारी उपलब्ध कराना 
है, ताकि वे अपने स्थानीय विकास कार्यों को बेहतर तरीके से 
कार्यान्वित कर सकें।

इस पहल के तहत, इसरो ने विभिन्न राज्य सरकारों और 
पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से उपग्रह आधारित डेटा 
तैयार किया है, जो पंचायतों के लिए संसाधन प्रबंधन, जल 
और भूमि उपयोग, सामाजिक-आर्थिक परिदृश्यों और प्राथमिक 
स्वास्थ्य-शिक्षा के मामलों में सहायता करेगा। 
इसके द्वारा जुटाए गए डेटा का उपयोग ग्राम 
पंचायतों द्वारा सूचनाओं के आधार पर योजनाओं 
को तैयार करने और उनकी निगरानी करने में 
किया जा सकेगा।

इसका नवीनतम संस्करण 4.0 अधिक 
उन्नत सुविधाओं से युक्त है, ताकि ग्रामीण विकास 
परियोजनाओं को अधिकतम लाभ मिल सके। इस 
संस्करण में एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के रूप में 
भुवन पंचायत जियोपोर्टल (संस्करण 4.0) को 
तैयार किया गया है, जो ग्राम पंचायत स्तर पर 
शासन और अनुसंधान पहलों के लिए अंतरिक्ष-
आधारित जानकारी के उपयोग और एकीकरण में 
सहायता करता है। यह प्लेटफार्म राष्ट्रीय रिमोट 

सेंसिंग केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, जो विकेंद्रीकृत योजना 
के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना समर्थन (SIS-DP) परियोजना 
के तहत 1:10,000 पैमाने पर वेब मैप सर्विस डेटा उत्पादों को 
साझा करने, विश्लेषण करने और दृश्य प्रस्तुत करने में सक्षम 
है। 1:10,000 पैमाने से तात्पर्य है कि मानचित्र पर एक सेंटीमीटर 
की दूरी है, तो वास्तविक तौर पर यह दूरी 100 मीटर के बराबर 
होगी।

यह प्लेटफ़ॉर्म वेब प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है, जो 
इसे विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म और डिवाइस पर एक साथ काम करने 
में सक्षम बनाती हैं, और उपयोगकर्ताओं के लिए उत्तम इंटरफेस 
का अनुभव प्रदान करती हैं। रीयल-टाइम डेटा और विश्लेषणों 
की उपलब्धता से, यह प्लेटफ़ॉर्म ग्रामीण परियोजनाओं की 
पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। इससे संसाधनों 
का प्रभावी उपयोग और भ्रष्टाचार की रोकथाम संभव होती है। 
भुवन पंचायत प्लेटफ़ॉर्म कषृि, जल संसाधन, बुनियादी ढाँचा 
और सामाजिक सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए व्यापक 
डेटा प्रदान करता है जो समग्र योजना को सहायक बनाता है। 
यह समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण विकास 
सुसंगत और टिकाऊ हो।

भुवन पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्रों की 
स्थिति का सही आकलन कर सकती हैं और स्थानीय संसाधनों 
का बेहतर उपयोग कर सकती हैं। यह उनकी योजनाओं को 



कुरुक्षेत्र, जनवरी 202520

अधिक सटीक और प्रभावी बनाता है। भुवन पंचायत के भू-
स्थानिक डेटा का उपयोग जल, भूमि, और अन्य प्राकृतिक 
संसाधनों के प्रबंधन के लिए किया जा सकता है, जिससे 
संसाधनों का संतुलित और सतत उपयोग सुनिश्चित होता है।

भुवन पंचायत (संस्करण 4.0) एक प्रभावी भू-स्थानिक 
प्लेटफ़ॉर्म के रूप में ग्रामीण भारत के विकास में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभा रहा है। यह स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाता है, 
संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करता है, और नागरिकों 
को शासन में भागीदार बनाता है। साथ ही, यह विकासात्मक 
गतिविधियों की निगरानी में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा 
देता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र और टिकाऊ विकास 
संभव हो पाता है।

आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन 
डेटा बेस 

इसरो द्वारा विकसित, हाल में आरंभ राष्ट्रीय आपातकालीन 
प्रबंधन डेटा बेस (NDEM संस्करण 5.0) एक महत्वपूर्ण पहल 
है, जिसे इसरो ने आपातकालीन प्रबंधन के लिए भू-स्थानिक 
डेटा और निर्णय समर्थन उपकरण प्रदान करने के उद्देश्य से 
विकसित किया है। NDEM का संस्करण 5.0 भारत की आपदा 
तैयारियों और प्रतिक्रिया तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने के 
लिए उन्नत सुविधाएं प्रदान करता है।

NDEM एक संरचित, बहु-स्तरीय डेटाबेस पर आधारित 
है, जो पूरे देश के लिए आपदा या आपातकालीन स्थितियों के 
दौरान स्थिति का मूल्यांकन और प्रभावी निर्णय निर्माण (डिसीजन 
मेकिंग) में मदद करता है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का जियोपोर्टल 
है, जो स्थान-आधारित जानकारी को निर्णय समर्थन प्रणाली 
(DSS) उपकरणों और सेवाओं के साथ संयोजित करता है, जो 
आपदा पूर्वानुमान संगठनों से प्राप्त होते हैं। यह देश के सभी 
प्राकृतिक आपदाओं के विभिन्न चरणों को कवर करता है और 
प्रभावी आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) में मदद करता है। 

इसके अतिरिक्त, NDEM आपदा पुनर्प्राप्ति और डेटा प्रदाता 
प्लेटफ़ॉर्म  के रूप में कार्य करता है, जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम 
फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए डेटा उपलब्ध कराता है। 

NDEM आपदा प्रबंधन के सभी चरणों - तैयारी, निवारण, 
प्रतिक्रिया और पुनर्वास - का प्रबंधन करता है। इस समग्र 
दृष्टिकोण के कारण, आपदाओं के दौरान जीवन और संपत्ति का 
नुकसान न्यूनतम होता है। यह पोर्टल रीयल-टाइम डेटा और 
पूर्वानुमान विश्लेषण प्रदान करता है, जो आपातकालीन स्थितियों 
में समय पर निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इससे 
संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग और आपदाओं के प्रभाव को 
कम करने में मदद मिलती है। NDEM विभिन्न सरकारी और 
गैर-सरकारी एजेंसियों के बीच संपूर्ण समन्वय की सुविधा प्रदान 
करता है, जो आपदा प्रबंधन में शामिल हैं। NDEM संभावित 
जोखिमों और तैयारियों के उपायों के बारे में समुदायों को शिक्षित 
करता है ताकि वे आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए 
अधिक सक्षम बन सकें। 

NDEM संस्करण 5.0 भारत में आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया 
को सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 
यह समग्र आपदा प्रबंधन, समन्वय, और समुदाय में लचीलेपन 
को बढ़ावा देता है, साथ ही यह समय पर निर्णय लेने में मदद 
करता है, जिससे आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता 
है। NDEM का यह संस्करण भारत की आपदा तैयारियों और 
प्रतिक्रिया तंत्र को और अधिक मजबूत करता है, जिससे प्राकृतिक 
आपदाओं के प्रभाव से निपटने के लिए भारत और अधिक सक्षम 
हो सकेगा।

पंचायत-स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना के लिए अंतरिक्ष 
आधारित सूचना समर्थन परियोजना (SISDP)

इसरो के अंतर्गत राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र और राज्य 
रिमोट सेंसिंग केंद्रों के सहयोग से पंचायत-स्तर पर विकेंद्रीकृत 
योजना के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना समर्थन (SISDP) 
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राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन एवं निगरानी

प्रणाली (NADAMS) प्रदान करती है

वास्तविक समय की जानकारी

गंभीरता स्तर और दृढ़ता

परियोजना शुरू की गई है। यह अभिनव पहल 
स्थानीय स्वशासन को मज़बूत करने और पंचायती 
राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की 
गई है।

इस परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित 
डेटा, विश्लेषणात्मक उपकरण और भू-स्थानिक 
उत्पादों के माध्यम से पंचायत स्तर पर योजना बनाने 
की प्रक्रिया को सुधारना है। उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले 
उपग्रह चित्रण और भू-स्थानिक सूचना प्रणाली (GIS) 
प्लेटफार्मों का उपयोग करके यह पहल योजनाओं 
और शासन के लिए एक मज़बूत डाटाबेस बनाने में 
मदद कर रही है, ताकि निर्णय सटीक और अद्यतन 
भू-स्थानिक डेटा पर आधारित हों।

SISDP परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों में 
विकेंद्रीकृत योजना को सुविधाजनक बनाना, 
पारदर्शिता को बढ़ावा देना और पंचायत स्तर पर 
शासन में सुधार करना शामिल है। इस परियोजना 
से जुड़े कार्यों को निम्नांकित बिंदुओं में स्पष्ट किया 
गया है:

विकेंद्रीकृत योजना के लिए उपग्रह चित्र मानचित्रों का 

निर्माण: परियोजना में सम्पूर्ण देश के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन 
वाले ओरथो-रेटिफाइड उपग्रह मानचित्र तैयार किए जा रहे हैं। 
ये मानचित्र पंचायत स्तर पर योजना बनाने के लिए बुनियादी 
आधार के रूप में काम करते हैं। 

थीमैटिक और बेस लेयर तैयार करना: परियोजना में भूमि 
उपयोग/भूमि आवरण, जल निकासी, बस्तियाँ, परिवहन नेटवर्क, 
ढलान और कोण जैसे विषयों पर कार्य किया जा रहा है। इसके 
अतिरिक्त, कृषि भूमि अभिलेखो को वेक्टराइज और जियो-

रेफरेंस करके अधिक विस्तृत डेटा प्रदान किया जा रहा है। 
केंद्रीकृत डेटाबैंक का निर्माण: एक केंद्रीकृत डेटाबैंक 

तैयार किया जा रहा है, जिसमें उपग्रह चित्र मानचित्र, थीमैटिक 
लेयर, ढलान मानचित्र और अन्य गैर-स्थानिक डेटा (जैसे 
जनगणना डेटा, जलवायु डेटा, और गाँव स्तर पर आंकड़े) 
शामिल होंगे। यह सभी डेटा जी.आई.एस. प्लेटफार्म पर उपलब्ध 
किए जा रहे हैं, ताकि योजना बनाने के लिए आसानी से उपलब्ध 
हों।

पंचायती राज संस्थाओं और हितधारकों के लिए 

वेबपोर्टल का विकास: परियोजना एक व्यापक वेब पोर्टल 
विकसित करेगी, जो पंचायती राज संस्थाओं और अन्य 
हितधारकों के लिए सुलभ होगा। यह पोर्टल विकेंद्रीकृत योजना, 
शासन, नागरिकों तक पहुँच और डेटा प्रसार का एक उपकरण 
बनेगा।

हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण: परियोजना का एक 
महत्वपूर्ण घटक पंचायत सदस्यों और हितधारकों की क्षमता 
निर्माण है ताकि वे विकेंद्रीकृत योजना और शासन में प्रभावी 
तरीके से अंतरिक्ष आधारित जानकारी का उपयोग कर सकें।

SISDP परियोजना का कार्यान्वयन दो चरणों में किया जा 
रहा है। पहले चरण में कार्टोसेट-1 और रिसोर्ससैट उपग्रहों से 
प्राप्त उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले ऑर्थो उत्पाद और डिजिटल ऊंचाई 
मॉडल का एक राष्ट्रीय मोज़ेक (रिमोट सेंसिंग डेटा का एक बड़ा 
संग्रह, जिसे एक साथ जोड़कर एक विस्तृत और सटीक मानचित्र 
तैयार किया जाता है) तैयार किया गया है। 
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इस चरण में थीमैटिक लेयर और योजना बनाने के लिए 
आवश्यक सहायक डेटा भी जोड़ा गया। थीमैटिक लेयर से 
तात्पर्य है विभिन्न प्रकार के विषयगत डेटा (जैसे भूमि उपयोग, 
जल निकासी, बस्तियाँ, सड़क नेटवर्क आदि), और सहायक 
डेटा का पर्याय है अन्य जानकारी जो योजना बनाने और निर्णय 
लेने में सहायक हो, जैसे मानचित्र, भूगोल और मौसम संबंधित 
जानकारी। पहले चरण में उपग्रह चित्रों और डेटा का उपयोग 
करके एक विस्तृत और सटीक नक्शा तैयार किया गया, जो आगे 
की योजना और विकास कार्यों के लिए सहायक होगा।

दूसरे चरण में, परियोजना के दायरे को बढ़ाकर नवीनतम 
उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह डेटा से भू-स्थानिक डेटा काे अद्यतन 
किया जाएगा और भू-स्थानिक डेटा विश्लेषण को एकीकृत किया 
जाएगा ताकि तत्काल उपयोग के लिए भू-स्थानिक उत्पाद और 
सेवाएं तैयार की जा सकें। इन सेवाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर 
जियोपोर्टल- भुवन पंचायत के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, 
जो भू-स्थानिक डेटा की पहुँच और प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय 
हब के रूप में कार्य करेगा।

पंचायती स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना के लिए अंतरिक्ष 
आधारित सूचना समर्थन (SISDP) परियोजना एक परिवर्तनकारी 

पहल है, जिसका उद्देश्य उपग्रह डेटा और भू-स्थानिक उपकरणों 
का उपयोग करके स्थानीय शासन और योजना की प्रभावशीलता 
को बढ़ाना है। यह न केवल पंचायत स्तर पर निर्णय-निर्माण की 
गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि पंचायती राज संस्थाओं और 
नागरिकों को स्थायी विकास के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान 
करके उन्हें सशक्त बनाएगा। 

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 
(DILRMP) 

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 
(DILRMP) में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 
का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और भूमि 
संसाधन विभाग द्वारा संचालित DILRMP कार्यक्रम में इसरो द्वारा 
भू-स्थानिक तकनीकी विशेषज्ञता, उपग्रह इमेजिंग और रिमोट 
सेंसिंग के माध्यम से इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है।

इसरो की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर भूमि अभिलेखों के 
आधुनिकीकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका योगदान डिजिटल 
इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP), 
जिसे पहले राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 
(NLRMP) के रूप में जाना जाता था, के अंतर्गत भूमि संबंधित 

पंचायत स्तर पर िवकेंद्रीकृत योजना के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना समर्थन

(एसआईएस-डीपी)

भू-स्थानिय डेटा

जलवायु डेटा (आईएमडी)

जनगणना 2011
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-राज्य कार्यशाला
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ग्राम पंचायत एवं 
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भू-दूश्यीकरण
क्षेत्र प्रोफाइल िरपोर्ट
संपत्ति मानचित्रण
गतिविधि योजना

विकेंद्रीकृत योजना

271 प्रकार की परिसंपत्ति
नागरिक संपत्ति (226)
गवर्नेंस (35)
उत्पादक परिसंपत्तियां (10)

ज़मीनी स्तर पर समुदायों को सशक्त बनाना
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जानकारी की गुणवत्ता, पारदर्शिता और सुलभता में सुधार करना 
है। यह सरकारी विभागों और नागरिकों के लिए सटीक भूमि डेटा 
तक पहुँच को आसान बनाता है। 

DILRMP का उद्देश्य एक आधुनिक, समग्र और पारदर्शी 
भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली का विकास करना है, ताकि 
एक एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली बनाई जा सके। इस 
कार्यक्रम के उद्देश्यों में भूमि संबंधी जानकारी में सुधार (रीयल-
टाइम जानकारी), भूमि संसाधनों के उपयोग में अनुकूलन, भूमि 
मालिकों और संभावित उपयोगकर्ताओं को लाभ पहुँचाना, नीति 
और योजना में सहायता, भूमि विवादों को कम करना, धोखाधड़ी 
और बेनामी लेन-देन की जाँच करना शामिल है। सरकार द्वारा 
DILRMP के विस्तार को 5 वर्षों के लिए (2021-22 से 2025-
26 तक) मंज़ूरी दी गई है। इस कार्यक्रम में दो नए घटक जोड़े 
गए हैं: (i) भूमि अभिलेख डेटाबेस के साथ आधार संख्या 
का सहमति-आधारित एकीकरण, (ii) राजस्व न्यायालयों का 
कम्प्यूटरीकरण और उन्हें भूमि अभिलेखों से एकीकृत करना।

इसरो उच्च-रिज़ोल्यूशन उपग्रह इमजेरी और भ-ूस्थानिक 
डेटा प्रदान करता ह,ै जो भमूि अभिलखेों के मानचित्रण के लिए 
उपयोगी होत ेहैं। इन चित्रों का उपयोग काडास्टल मानचित्रों को 
अपडेट और डिजिटाइज करन ेके लिए किया जाता ह,ै जो सटीक 
भमूि अभिलखे प्रबधंन के लिए आवश्यक हैं। य े इमजेरी भमूि 
सीमाओं का एक डिजिटल मानचित्र बनान ेमें मदद करती हैं। 

यह कार्यक्रम पारंपरिक कागज़ी काडास्टल मानचित्रों (भूमि 
मानचित्रों) का जियो-रेफरेंसिंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता 
है। जियो-रेफरेंसिंग में इन कागज़ी मानचित्रों को भौगोलिक 
समन्वय के साथ उपग्रह-आधारित पोज़ीशनिंग का उपयोग करके 
संरेखित किया जाता है। यह प्रक्रिया पारंपरिक भूमि अभिलेखों 
को डिजिटल डेटाबेस के साथ एकीकृत करने के लिए आवश्यक 
है। भुवन जियोपोर्टल को DILRMP के साथ जोड़ा गया है ताकि 
भूमि डेटा की सुलभता बढ़ाई जा सके, क्षेत्रों को डिजिटल प्रारूप 

में मानचित्रित किया जा सके, और भूमि उपयोग या सीमाओं में 
किसी भी परिवर्तन का पता चल सके।

इसरो की उपग्रह तकनीक का उपयोग एकल स्वामित्व 
या एकल उपयोग के लिए निर्धारित भूखंड की पहचान करने 
के लिए किया जाता है, ताकि भूमि अभिलेख प्रबंधन में सही 
भौगोलिक जानकारी शामिल हो। इस प्रक्रिया द्वारा भूमि विवाद 
और अतिक्रमण जैसी समस्याओं को रोका जाता है। 

ग्रामीण भारत के 95% भूमि अभिलेख डिजिटाइ़ज्ड
इसरो ने भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और भूमि 

प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसरो के उपग्रहों द्वारा 
प्रदान किए गए उच्च-रिज़ॉल्यूशन चित्र और जियोग्राफिकल मैपिंग 
की मदद से भूमि सीमाओं का सटीक निर्धारण, स्वामित्व विवादों 
का समाधान और सर्वेक्षण की सटीकता में सुधार संभव हुआ 
है। इसरो की उपग्रह तकनीक ने भूमि प्रबंधन प्रणाली को अधिक 
प्रभावी और न्यायपूर्ण बनाने में योगदान दिया है।

एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, ग्रामीण भारत के 
लगभग 95% भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया गया है, 
जिससे भूमि स्वामित्व के प्रबंधन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है 
और लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। यह ऐतिहासिक 
कदम डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 
(DILRMP) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पारदर्शिता, दक्षता 
और सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण ग्रामीण भारत के 
विकास में महत्वपूर्ण भूमिका में नज़र आ रहा है। यह ऐतिहासिक 
समस्याओं जैसे जटिल कागज़ी कार्य, स्वामित्व विवाद और 
धोखाधड़ी को हल करने में मदद कर रहा है। डिजिटल 
अभिलेख भूमि प्रबंधन को सरल बनाते हैं और अदालतों पर बोझ 
कम करते हैं, जिससे विवाद समाधान की प्रक्रिया तेज़ होती है।

अब भूमि स्वामित्व की जानकारी ऑनलाइन आसानी से 
उपलब्ध होने के कारण, ग्रामीण परिवारों को भूमि लेन-देन में 
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पहले से कहीं अधिक सुरक्षा और सुविधा मिल रही है। वंचित 
समुदायों को विशेष रूप से इस बदलाव का लाभ हो रहा है, 
क्योंकि उन्हें भूमि अधिकारों तक बेहतर पहुँच प्राप्त हो रही है। 
जियोग्राफिकल मैपिंग के एकीकरण से सर्वेक्षणों की सटीकता में 
सुधार हुआ है, जिससे आपदा प्रतिक्रिया और भूमि अधिग्रहण के 
दौरान उचित मुआवजे में मदद मिल रही है।

इस कार्यक्रम ने अब तक 95% भूमि अभिलेखों 
का डिजिटलीकरण, 68.02% काडास्टल मानचित्रों का 
डिजिटलीकरण, और 87% उप-पंजीकरण कार्यालयों का भूमि 
अभिलेखों से एकीकरण पूरा कर लिया है, जिससे एक अधिक 
व्यवस्थित, पारदर्शी और सुलभ भूमि शासन प्रणाली का निर्माण 
हो रहा है।

यह परिवर्तन अधिक समान और न्यायपूर्ण समाज के 
निर्माण की दिशा में मज़बूत आधार तैयार कर रहा है। भूमि 
अभिलेखों को स्पष्ट और सुलभ बनाकर, यह सुनिश्चित 
किया जा रहा है कि ग्रामीण समुदाय अपने भूमि अधिकारों 
का आत्मविश्वास के साथ दावा कर सकें, जिससे आर्थिक 
विकास और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। यह मील का पत्थर 
न केवल ग्रामीण भूमि प्रशासन को मज़बूत करता है, बल्कि यह 
भी सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय 
रूप से भाग ले सके।

भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण: पारदर्शिता, बेहतर 
प्रबंधन और विकास में सुधार

इसरो की उपग्रह तकनीक और रिमोट सेंसिंग डेटा भूमि 
अभिलेखों के डिजिटलीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, 
जिससे भूमि के सटीक सर्वेक्षण, जियो-रेफरेंसिंग और पारदर्शिता 
सुनिश्चित होती है, और भूमि विवादों का समाधान करने में 
सहायता मिलती है।

भारत सरकार ने 6.26 लाख गाँवों में भूमि अभिलेखों के 

डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू की है, जो भूमि स्वामित्व को 
सुरक्षित, पारदर्शी और सुलभ बनाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण 
मील का पत्थर है। इस डिजिटलीकरण का उद्देश्य भूमि प्रबंधन 
प्रणाली को सुधारना और विभिन्न भूमि संबंधित समस्याओं को 
हल करना है। 

भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का महत्व
भूमि विवाद: भारत में 60% से अधिक मुकदमे भूमि से 

संबंधित होते हैं। डिजिटलीकरण से इन विवादों को कम किया 
जा सकता है।

अतिक्रमण और बेनामी संपत्ति: भूमि अभिलेखों का 
डिजिटलीकरण अतिक्रमण और बेनामी संपत्ति पर नियंत्रण पाने 
में मदद करेगा।

मैन्युअल प्रक्रियाओं की अक्षमता: भूमि अभिलेखों का 
डिजिटलीकरण मैन्युअल कार्यप्रणालियों को समाप्त करेगा, 
जिससे दक्षता में वृद्धि होगी।

सटीक सर्वेक्षण और योजना: भू-स्थानिक मानचित्रण के 
माध्यम से भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता लाई जा रही है, जिससे 
कमज़ोर वर्गों तक समान पहुँच सुनिश्चित हो सकेगी।

कृषि ऋण को बढ़ावा: भूमि के स्पष्ट स्वामित्व से कृषि 
ऋण की आपूर्ति में आसानी होगी, जिससे किसानों को पूंजी 
मिल सकेगी।

अन्य लाभ: कृषि सब्सिडी का बेहतर लक्षित वितरण, 
भूमि अधिग्रहण या आपदाओं के लिए समय पर मुआवज़ा, और 
जीडीपी में वृद्धि।

भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और भूमि सर्वेक्षण 
कार्य में शामिल इसरो के उपग्रह

कार्टोसेट उपग्रह: कार्टोसेट-1, कार्टोसेट-2, और इसके 
बाद के संस्करण, जैसे कार्टोसेट-3, उच्च रिज़ॉल्यूशन के 
चित्र प्रदान करते हैं, जो भूमि की सटीक सीमाओं और उपयोग 

डिजिटल ग्रामीण भारतडिजिटल ग्रामीण भारत
करीब 90 प्रतिशत भूिम रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण हो चुका है
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का निर्धारण करने के लिए आवश्यक होते हैं। ये उपग्रह भू-
स्थानिक जानकारी उपलब्ध कराने में सहायक हैं, जिससे भूमि 
के वास्तविक आकार और सीमाओं का सही दस्तावज़ीकरण 
होता है। कार्टोसेट उपग्रहों का उपयोग जियो-रेफरेंसिंग और 
विषयगत मानचित्रण में भी किया जाता है।

रिसोर्ससैट उपग्रह: रिसोर्ससैट-1, रिसोर्ससैट-2, और 
रिसोर्ससैट-2A उपग्रह भूमि उपयोग, पर्यावरण, जल संसाधन, 
और कृषि गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते 
हैं। इन उपग्रहों से प्राप्त डेटा का उपयोग भूमि उपयोग परिवर्तन, 
कृषि उत्पादन और जल निकासी जैसी जानकारी को प्राप्त करने 
के लिए किया जाता है, जो भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण 
और भूमि प्रबंधन को सटीक बनाने में मदद करता है।

इन उपग्रहों के माध्यम से प्राप्त डेटा मूल्यांकन, भूमि 
उपयोग और अधिकारों के निर्धारण, तथा विकास योजनाओं के 
लिए आवश्यक भू-स्थानिक डेटा प्रदान करते हैं। इन उपग्रहों 
की मदद से भूमि अभिलेखों का अधिक सटीक, पारदर्शी और 
प्रभावी तरीके से डिजिटलीकरण किया जा सकता है।

भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के माध्यम 
से पंचायती राज संस्थाओं को उनके अधिकारों और कार्यक्षेत्रों 
में अधिक स्वायत्तता मिली है। यह पहल पंचायती राज संस्थाओं 
को अधिक सक्षम और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई 
है, ताकि वे स्थानिक डेटा और उपग्रह तकनीकी का इस्तेमाल 
करके स्थानीय स्तर पर बेहतर निर्णय ले सकें और शासन में 
पारदर्शिता लाए जा सकें।

नवेीगेशन सिग्नल सिस्टम (NavIC), जो भारतीय उपग्रह 
आधारित नेविगेशन प्रणाली ह,ै का उपयोग भी ग्राम पचंायतों को 
स्थान आधारित सवेाए ं देन ेके लिए किया जाएगा। इसके द्वारा, 
स्थानीय विकास योजनाओं के लिए सही स्थान और आवश्यक 
डेटा की जानकारी सटीक और समयबद्ध तरीके स ेउपलब्ध होगी।

भुवन-पंचायत जियोपोर्टल के माध्यम से, राज्य सरकारें 
और पंचायतें सशक्त होंगी और उन्हें डिजिटल भारत के तहत 
सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों को प्रभावी तरीके से 
लागू करने का अवसर मिलेगा। यह प्लेटफ़ॉर्म लगभग 2.56 
लाख ग्राम पंचायतों तक पहुँचेगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की 
गुणवत्ता सुधारने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी और जानकारी 
प्रदान करेगा। इस पहल द्वारा उपग्रह तकनीक और डिजिटल 
जानकारी का उपयोग कर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा योजनाओं 
के कार्यान्वयन, निगरानी और संसाधन प्रबंधन को सुव्यवस्थित 
किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण विकास के लिए समग्र और 
टिकाऊ रणनीतियां बनाई जा सकें। यह पहल भारत सरकार के 
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है, जो 
ग्रामीण भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगा और उसके 
समग्र विकास को सुनिश्चित करेगा।

इसरो द्वारा विकसित इन जियोस्पैटियल प्लेटफॉर्मों और 
परियोजनाओं द्वारा भारतीय ग्रामीण संसाधन प्रबंधन, योजना और 
आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को एक नई दिशा मिली है। इन पहलों 
का उद्देश्य पारदर्शिता, संसाधन प्रबंधन, और सतत विकास को 
बढ़ावा देना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्तीकरण और टिकाऊ 
विकास संभव हो सके। भुवन पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायतें 
अब अधिक विज्ञान आधारित और डेटा-समर्थित योजनाओं को 
लागू कर सकती हैं, जबकि NDEM आपदा प्रबंधन में त्वरित और 
प्रभावी निर्णय लेने में मदद करता है। DILRMP में इसरो की 
भूमिका ने भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और पारदर्शिता में 
सुधार किया है, जिससे भारतीय ग्रामीण समाज को बेहतर सेवाएं 
प्राप्त हो रही हैं। इसरो ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संसाधन 
प्रबंधन, गर्वनेंस और आपदा प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया 
है, जो भविष्य में अधिक सशक्त, पारदर्शी और टिकाऊ ग्रामीण 
विकास सुनिश्चित करेगा।                               
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ग्रामीण-शहरी अंतर कम करने में 
मददगार अंतरिक्ष प्रौद्योिगकी

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति और 
आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 

है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के नेतृत्व में, 
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में भारत की प्रगति ने संचार, कृषि, आपदा 
प्रबंधन, शिक्षा और पर्यावरण मॉनीटरिंग क्षेत्र में क्रांति ला दी 
है। जीसैट जैसे संचार उपग्रहों ने डिजिटल विभाजन को पाट 
दिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी सक्षम हुई है। 
ये टेलीमेडिसिन, ई-लर्निंग और डिजिटल गवर्नेंस की सुविधा 
प्रदान करते हैं, जिससे समावेशी विकास सुनिश्चित होता है। 
कृषि में, रिसेट (RISAT) जैसे उपग्रह फसलों की निगरानी,  

*वजै्ञानिक, सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान सचंार और नीति अनसुधंान ससं्थान (NIScPR), नई दिल्ली। ईमेल : mmg@niscpr.res.in

*डॉ. मनीष मोहन गोरे

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने कृषि, आपदा प्रबंधन, संचार और पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला दी है, जिससे दक्षता 
और साक्षरता बढ़ी है। उपग्रह आधारित सेवाओं और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, अंतरिक्ष में प्रगति ग्रामीण विकास 

और सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक उपकरण बन गई है, जो ग्रामीण समुदायों के रोज़मर्रा के जीवन पर 
अंतरिक्ष नवाचारों के व्यापक और परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रदर्शित करती है।

मिट्टी विश्लेषण और मौसम की भविष्यवाणी के लिए वास्तविक 
समय का डेटा प्रदान करते हैं, जिससे किसानों को उत्पादकता 
बढ़ाने से संबद्ध महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ग्रामीण आबादी की सेवा हेतु प्रतिबद्ध है। 
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों ने आपदा प्रबंधन को भी सुदृढ़ बनाया है। 
उपग्रह चक्रवात, बाढ़ और भूकंप की निगरानी करते हैं, जिससे 
समयोचित चेतावनी और समयानुकूल राहत कार्य संभव हो पाते 
हैं। नेविगेशन विद इंडियन कांस्टेलेशन (NavIC) जैसी नेविगेशन 
प्रणालियाँ सटीक नेविगेशन में सहायता प्रदान करती हैं, जिससे 
परिवहन और रक्षा जैसे क्षेत्रों को सहायता मिलती है।



कुरुक्षेत्र, जनवरी 2025 27

इसके अतिरिक्त, चंद्रयान और मंगलयान जैसे भारत के 
अंतरिक्ष मिशनों ने न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान को उन्नत किया 
है, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा 
दिया है। ये पहल लागत प्रभावी और अभिनव अंतरिक्ष अन्वेषण 
में भारत की क्षमताओं को रेखांकित करती है।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर, भारत सतत 
सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान कर रहा है, अपने 
नागरिकों को सशक्त बना रहा है और सतत विकास में योगदान 
दे रहा है। मानवता की उन्नति के लिए अंतरिक्ष का उपयोग 
करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता ‘आम आदमी की सेवा में अंतरिक्ष 
प्रौद्योगिकी’ के अपने दृष्टिकोण को मज़बूत करती है। 

कृषि क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भारतीय कृषि को बदलने के लिए एक 

शक्तिशाली उपकरण बन गई है, जो देश की अर्थव्यवस्था और 
खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। खेती योग्य भूमि और 
विविध कृषि जलवायु क्षेत्रों के अपने विशाल विस्तार सहित, 
भारत खेती के तरीकों को आधुनिक बनाने, उत्पादकता बढ़ाने 
और जोखिमों को कम करने के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी और 
भू-स्थानिक डेटा का लाभ उठाता है।

फसल निगरानी और उपज का अनुमान
इसरो के रिमोट सेंसिंग उपग्रह फसल के स्वास्थ्य और 

विकास चरणों की निगरानी के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली 
छवियां प्रदान करते हैं। इससे कीटों के संक्रमण, पोषक तत्वों की 
कमी और पानी की कमी का जल्द पता लगाने में मदद मिलती 
है। उपग्रह से प्राप्त डेटा फसल की पैदावार का अनुमान लगाने 
में मदद करता है, जिससे खरीद, भंडारण और वितरण के लिए 
बेहतर योजना बनाने में मदद मिलती है। उपग्रह से प्राप्त डेटा 
से फसल की पैदावार का अनुमान लगाने में भी मदद मिलती है।

मृदा स्वास्थ्य और भूमि उपयोग योजना
सेटेलाइट चित्रण मिट्टी के प्रकार, नमी की मात्रा और 

उर्वरता के स्तर की मैपिंग करने में सहायक हैं। यह डेटा शुद्ध 
कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे किसान उर्वरकों और पानी 

जैसे इनपुट का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग कर सकते हैं। 
इसके अतिरिक्त, भू-स्थानिक जानकारी भूमि उपयोग योजना, 
विशिष्ट फसलों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान और समग्र 
भूमि उत्पादकता में सुधार को बढ़ावा देती है।

सिंचाई प्रबंधन
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जल संसाधनों के अनुकूलन में 

महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, विशेषकर पानी की कमी वाले 
क्षेत्रों में। उपग्रह भूजल स्तर और सतही जल उपलब्धता को 
ट्रैक करने में मदद करते हैं। यह डेटा कुशल सिंचाई प्रणालियों 
को डिज़ाइन करने और उनके कार्य की निगरानी करने में 
सहायता करता है, जिससे कृषि में पानी का चिरस्थायी उपयोग 
सुनिश्चित किया जा सके।

फसल बीमा और जोखिम मूल्यांकन
सेटेलाइट चित्रण प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को 

हुए नुकसान के आकलन में मदद करते हैं, जिससे निष्पक्ष और 
पारदर्शी फसल बीमा निपटान संभव होता है। इससे देरी और 

विवाद कम होते हैं, जिससे किसानों की वित्तीय 
स्थिरता सुनिश्चित होती है।

कृषि सलाहकार सेवाएं
अंतरिक्ष आधारित डेटा किसान कॉल 

सेंटर जैसे प्लेटफ़ॉर्म और किसान सभा ऐप जैसे 
मोबाइल ऐप में फीड होता है, जो सर्वोत्तम कार्यों 
के संबंध में, कीट नियंत्रण और बाज़ार मूल्यों 
पर वास्तविक समय आधारित एडवाइज़री प्रदान 
करता है। यह किसानों को कार्रवाई योग्य ज्ञान 
प्रदान करने के साथ सशक्त बनाता है। भारत 
में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को कृषि में एकीकृत करने 

फसल क्षेत्र 
अनुमान 

एवं उत्पाद 
पूर्वानुमान

खेती के 
अंतर्गत अिधक 

क्षेत्र लाना

कृषि में सुदूर संवेदन अनुप्रयोग

कृषि

शुष्क भूमि में 
उत्पादकता में 

सुधार

आकस्मिक 
घटनाओं के 
कारण फसल 

क्षति

बागवानी 
फसल क्षेत्र का 
आकलन और 

निगरानी

फसल प्रणाली 
विश्लेषणकृषि जल 

प्रबंधन

मिट्टी की 
उत्पादकता 
बहाल करना

कीट रोग का पता 
लगाना/घटना का 
पूर्वानुमान लगाना
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से दक्षता, स्थिरता और लचीलेपन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 
शुद्ध खेती को बढ़ावा देने, संसाधन प्रबंधन में सुधार करने और 
जोखिमों को कम करने से ये प्रगति भारतीय कृषि के लिए एक 
उज्जवल भविष्य का वादा करती है। छोटे और पट्टे पर रखे गए 
किसानों तक ऐसी तकनीकों की पहुँच का विस्तार करना उनकी 
पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी होगी।

ग्राम संसाधन केंद्र
इसरो और अंतरिक्ष विभाग न ेगरै-सरकारी सगंठनों और 

राज्य/केंद्रीय एजेंसियों के साथ ग्राम ससंाधन केंद्र (वीआरसी) 
कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका लक्ष्य दशे के ग्रामीण क्षेत्रों में 
सीध े अतंरिक्ष आधारित सवेाए ं प्रदान करना है। वीआरसी ने 
कृषि/बागवानी विकास, मत्स्य पालन विकास, पशधुन विकास, 
जल संसाधन, टेली-हले्थ केयर, महिला सशक्तीकरण, कंप्यूटर 
साक्षरता, माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो फाइनेंस और आजीविका सहायता 
के लिए कौशल विकास जसै ेक्षेत्रों को सबंोधित करने के लिए 
6500 स ेअधिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन गतिविधियों से 
अब तक ग्रामीण समुदाय के कई लोगों को लाभ मिला ह।ै

ग्राम संसाधन केंद्र की एक झलक
जागरूकता पैदा करने के लिए रेडियो स्टेशन

ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रसारित करने और ग्रामीण आबादी 
के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए रेडियो एक बहुत ही 
प्रभावी साधन है। इनसैट (भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली) 
आधारित रेडियो स्टेशन ग्रामीण विकास के लिए विश्वसनीय 
कार्यक्रम चैनल प्रदान करते हैं। वर्तमान में, 326 ऑल इंडिया 
रेडियो (AIR) स्टेशनों को रिसीव टर्मिनलों से सुसज्जित किया 
गया है जो विशेष रूप से ग्रामीण लोगों के बीच जागरूकता 
पैदा करते हैं।

आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियाँ
अतंरिक्ष प्रौद्योगिकिया ँआपदा प्रबधंन में तैयारी, प्रतिक्रिया 

और पुनर्प्राप्ति प्रयासों के लिए समयोचित और सटीक जानकारी 
प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रिमोट सेंसिग और 
पथृ्वी अवलोकन क्षमताओं से लसै उपग्रह पर्यावरण परिवर्तनों को 

मॉनीटर करत ेहैं, सभंावित खतरों का पता लगात ेहैं और आपदा 
के प्रभावों का आकलन करते हैं। उदाहरण के लिए, मौसम उपग्रह 
तफूान, चक्रवात और बाढ़ को ट्रैक करते हैं, जिससे प्रारंभिक 
चतेावनी और निकासी योजना बनाना सभंव हो जाता ह।ै

आपदाओं के दौरान, उपग्रह चित्रों से प्रभावित क्षेत्रों का 
मानचित्र बनाने, दुर्गम क्षेत्रों की पहचान करने और बचाव कार्यों 
का मार्गदर्शन करने में मदद मिलती है। इसमें क्षति का आकलन 
करने में भी मदद मिलती है, जिससे अधिकारी कुशलतापूर्वक 
संसाधनों का आवंटन कर सकते हैं। GPS तकनीक राहत प्रयासों 
के समन्वय और बचे हुए लोगों का पता लगाने में सहायता करती 
है, जबकि उपग्रह संचार ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित 
करता है जहाँ ग्राउंड नेटवर्क बाधित होते हैं।

अंतरिक्ष आधारित प्रणालियाँ जंगल की आग, सूखे और 
भूकंप जैसी बड़े पैमाने की घटनाओं की निगरानी के लिए 
विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। वे वास्तविक समय के डेटा संग्रह 
को सक्षम करते हैं, जो आपदाओं की भविष्यवाणी करने और 
जोखिमों को कम करने में सहायता करता है। उदाहरण के 
लिए, उपग्रह तापमान विसंगतियों या भूमि विकृतियों का तथा 
संभावित ज्वालामुखी विस्फोट पता लगा सकते हैं, या भूस्खलन 
का संकेत दे सकते हैं।

ग्रामीण विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और पर्यावरण 
निगरानी

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर्यावरण निगरानी और संसाधन 
प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण टूल प्रदान करके ग्रामीण विकास में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेटेलाइट इमेजरी और रिमोट 
सेंसिंग प्राकृतिक संसाधनों, जैसे मिट्टी की गुणवत्ता, पानी की 
उपलब्धता और वनस्पति स्वास्थ्य का सटीक आकलन करने 
में सक्षम बनाती है। यह डेटा कृषि, वानिकी और भूमि उपयोग 
नियोजन के लिए सूचित निर्णय लेने में मदद करता है, जिससे 
ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। 

एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग सटीक कृषि है, जहां उपग्रह डेटा 

उच्च रिज़ाल्यूशन सेटेलाइट डेटा - फसल क्षेत्र
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किसानों को फसल की पैदावार को अनुकूलित करने में मार्गदर्शन 
करता है। मिट्टी की नमी, कीट प्रकोप और मौसम के पैटर्न की 
निगरानी करके, किसान अपशिष्ट को कम कर सकते हैं और 
उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं। इसी तरह, उपग्रह वनों की 
कटाई और भूमिक्षरण को ट्रैक करने में मदद करते हैं, जिससे 
जैव विविधता की रक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने 
के लिए समय पर हस्तक्षेप सभंव होता ह।ै

अतंरिक्ष आधारित तकनीकें आपदा प्रबधंन को भी बेहतर 
बनाती हैं, खासतौर पर बाढ़, सखू े और चक्रवातों स े प्रभावित 
ग्रामीण इलाकों में। रियल टाइम सेटेलाइट डेटा प्रारंभिक चतेावनी 
प्रणालियों में मदद करता ह,ै जिससे जान-माल का नकुसान 
कम होता ह।ै उदाहरण के लिए, रिमोट सेंसिगं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की 
पहचान करन ेमें मदद करता ह,ै जिससे अधिकारियों को बनुियादी 
ढाचं ेऔर निकासी रणनीतियों की योजना बनाने में मदद मिलती ह।ै 

इसके अलावा, ग्रामीण समुदायों को उपग्रह संचार 
तकनीकों से लाभ होता है जो डिजिटल डिवाइड को पाटती 
हैं। उपग्रहों के माध्यम से हाई-स्पीड इंटरनेट दूरदराज के क्षेत्रों 
को शैक्षिक संसाधनों, टेलीमेडिसिन और ई-गवर्नेंस सेवाओं 
से जोड़ता है। यह कनेक्टिविटी सामाजिक और आर्थिक 
समावेश को बढ़ावा देती है, जिससे ग्रामीण आबादी सशक्त 
होती है। ग्रामीण विकास लाभ के लिए टेलीमेडिसिन अंतरिक्ष 
प्रौद्योगिकी के अनूठे अनुप्रयोगों में से एक है। 2001 में शुरू 
किया गया इसरो टेलीमेडिसिन कार्यक्रम भारतीय उपग्रहों के 
माध्यम से दूरदराज/ग्रामीण/मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और 
मोबाइल इकाइयों को शहरों और छोटे शहरों में प्रमुख विशेष 
अस्पतालों से जोड़ने में सहायक रहा है। इसरो टेलीमेडिसिन 
नेटवर्क देश के विभिन्न ग्रामीण हिस्सों को कवर करता है 
जिसमें जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार 

द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, पूर्वोत्तर राज्य और अन्य मुख्य 
भूमि राज्य शामिल हैं। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, 
केरल, कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और 
राजस्थान के कई आदिवासी ज़िले इसरो के टेलीमेडिसिन 
नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को ज़मीनी स्तर के प्रयासों के साथ 
एकीकृत करके, ग्रामीण विकास अधिक लचीला और टिकाऊ बन 
जाता है। कृषि पद्धतियों में सुधार से लेकर प्राकृतिक संसाधनों 
की सुरक्षा तक, अंतरिक्ष-संचालित पर्यावरण निगरानी ग्रामीण 
क्षेत्रों में प्रगति की आधारशिला है, जो ग्रह की सुरक्षा करते हुए 
आजीविका को बढ़ाती है।

भारत के ग्रामीण उत्थान के लिए उपग्रह आधारित मौसम 
पूर्वानुमान तकनीक

भारत के ग्रामीण परिदृश्य के उत्थान में उपग्रह आधारित 
मौसम पूर्वानुमान तकनीक एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाती है। 
60% से अधिक आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर 
निर्भर है, इसलिए किसानों के लिए समय पर और सटीक मौसम 
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पूर्वानुमान उनकी गतिविधियों की योजना बनाने और अप्रत्याशित 
जलवायु पैटर्न के कारण होने वाले जोखिमों को कम करने के 
लिए महत्वपूर्ण हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित 
इनसैट-3डी और मेघा-ट्रॉपिक्स जैसे उपग्रह मौसम की स्थिति, 
वर्षा, तापमान और मिट्टी की नमी पर वास्तविक समय के 
आंकड़े प्रदान करते हैं। उन्नत पूर्वानुमान एल्गोरिदम के साथ 
मिलकर यह डेटा सटीक पूर्वानुमान लगाने में सक्षम बनाता 
है, जिससे किसानों को बुवाई, सिंचाई और कटाई के बारे में 
सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। चक्रवात, सूखे या बाढ़ 
की प्रारंभिक चेतावनी ग्रामीण समुदायों को सक्रिय उपाय करने, 
फसल के नुकसान को कम करने और पशुधन की सुरक्षा 
करने में सक्षम बनाती है। कृषि के अलावा, उपग्रह-आधारित 
मौसम पूर्वानुमान ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ाते 
हैं। जलाशय संचालन, भूजल पुनर्भरण योजना और कुशल 
सिचाई प्रणाली सटीक वर्षा और जल विज्ञान संबंधी पूर्वानुमानों 
से लाभान्वित होते हैं, जिससे महत्वपूर्ण अवधि के दौरान बेहतर 
जल उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

यह तकनीक ग्रामीण बुनियादी ढांचे की योजना बनाने में भी 
मदद करती है, खासतौर पर मौसम के अनकूुल सड़कें, आवास 
और भंडारण सुविधाए ंबनान ेमें। इसके अलावा, उपग्रह डेटा आपदा 
प्रतिक्रिया रणनीतियों को बेहतर बनान ेमें योगदान दतेा ह,ै जिससे 
चरम मौसम की घटनाओं स ेग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में तजे़ी स ेनिकासी 
और राहत प्रयास सुनिश्चित होत े हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सवेा 
(जीकेएमएस) जैसी सरकारी पहल उपग्रह डेटा का लाभ उठाकर 
एसएमएस, मोबाइल ऐप और सामदुायिक रडेियो के माध्यम से 
स्थानीय मौसम की जानकारी और सलाह दतेी ह,ै जिससे किसानों 
की अंतिम मील तक कनेक्टिविटी सनुिश्चित होती ह।ै 

इसरो, कृषि अनुसंधान निकायों और ग्रामीण विकास 
कार्यक्रमों के बीच सहयोग इस तकनीक के प्रभाव को बढ़ाता 
है। इसलिए उपग्रह आधारित मौसम पूर्वानुमान न केवल कृषि 
उत्पादकता को बढ़ाते हैं बल्कि सतत ग्रामीण विकास को भी 
बढ़ावा देते हैं। यह भेद्यता को कम करते हैं, आर्थिक स्थिरता 

को बढ़ावा देते हैं और ग्रामीण भारत को जलवायु अनिश्चितता 
के युग में फलने-फूलने के लिए सशक्त बनाते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, भूस्खलन और वन अग्नि 
के लिए भूस्थानिक आधारित समाधान

ग्रामीण भारत अपनी विविध स्थलाकृति और जलवायु 
परिस्थितियों के कारण बाढ़, सूखा, भूस्खलन और जंगल की 
आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील 
है। भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), रिमोट सेंसिंग और 
सेटेलाइट इमेजरी सहित भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियाँ इन चुनौतियों 
को कम करने के लिए कुशल, मापनीय और डेटा-संचालित 
समाधान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 

बाढ़ प्रबंधन 
भारत दुनिया के सबसे अधिक बाढ़-प्रवण देशों में से 

एक है। भारत के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 23 
में 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि बाढ़ की चपेट में है। 
भू-स्थानिक समाधान सेटेलाइट इमेजरी और हाइड्रोलॉजिकल 
मॉडलिंग के माध्यम से वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान 
और निगरानी प्रदान करते हैं। नदी घाटियों, वर्षा पैटर्न और 
जल स्तर का विश्लेषण करके, अधिकारी बाढ़-प्रवण क्षेत्रों की 
भविष्यवाणी कर सकते हैं और प्रारंभिक चेतावनी जारी कर सकते 
हैं। जीआईएस का उपयोग करके बाढ़ के मैदानों का मानचित्रण 
उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है, 
जिससे ग्रामीण समुदाय बेहतर भूमि उपयोग और बुनियादी ढाँचे 
की योजना बना सकते हैं। ड्रोन और हवाई सर्वेक्षण भी बाढ़ के 
नुकसान का आकलन करने और राहत कार्यों को कुशलतापूर्वक 
समन्वित करने में सहायता करते हैं।

सूखे से बचाव
देश का लगभग 70% हिस्सा सूखे की चपेट में है। 

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए, रिमोट सेंसिंग तकनीकें मिट्टी की नमी 
के स्तर, वनस्पति स्वास्थ्य और वर्षा की कमी की निगरानी 
करती हैं। सामान्यीकृत अंतर वनस्पति सूचकांक (NDVI) और 
भूमि सतह तापमान (LST) जैसे उपग्रह-व्युत्पन्न सूचकांकों 
का उपयोग सूखे की गंभीरता का आकलन करने और फसल 
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नियोजन को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। ये उपकरण 
नीति निर्माताओं को जल संरक्षण रणनीतियों को लागू करने, 
सिंचाई को अनुकूलित करने और सूखा-प्रतिरोधी फसलों की 
योजना बनाने में मदद करते हैं। सामुदायिक स्तर के जीआईएस 
उपकरण जल संसाधनों का मानचित्रण कर सकते हैं और भूजल 
पुनर्भरण पहलों में मदद कर सकते हैं।

भूस्खलन जोखिम में कमी
पहाड़ी इलाकों में, भूस्खलन के खतरे वाले क्षेत्रों को चिह्नित 

करने में जीआईएस और रिमोट सेंसिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते 
हैं। ये उपकरण जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए 
ढलान की स्थिरता, मिट्टी की संरचना, वनस्पति आवरण और 
वर्षा पैटर्न जैसे कारकों का विश्लेषण करते हैं। इंटरनेट ऑफ 
थिंग्स (IoT), सेंसर और भू-स्थानिक डेटा के साथ, वास्तविक 
समय की निगरानी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को सक्षम बनाती 
है, जिससे निवासियों को दूर निकलने का समय मिल जाता 
है। इसके अलावा, भू-स्थानिक विश्लेषण उचित जल निकासी 
प्रणालियों को डिज़ाइन करने और भूस्खलन की घटनाओं को 
कम करने के लिए कमज़ोर ढलानों को मज़बूत करने में सहायता 
करता है।

वन अग्नि प्रबंधन
वन की आग एक बढ़ती हुई चिंता है, खासकर ग्रामीण 

और वन क्षेत्रों में। MODIS और VIIRS जैसी उपग्रह-आधारित 
निगरानी प्रणालियाँ सक्रिय आग का लगभग वास्तविक समय में 

पता लगाने और उनके प्रसार का आकलन करने में मदद करती 
हैं। जीआईएस तापमान, हवा के पैटर्न और वनस्पति घनत्व का 
विश्लेषण करके उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों का मानचित्रण करने में 
मदद करता है। ये जानकारियाँ नियंत्रित जलने और अग्निरोधक 
बनाने जैसे सक्रिय अग्नि निवारण उपायों को सक्षम बनाती हैं। 
आग लगने के दौरान, भू-स्थानिक टूल नियंत्रण के लिए संसाधन 
आवंटन और निगरानी प्रयासों की सुविधा प्रदान करते हैं।

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों को आपदा प्रबंधन ढाँचों में 
एकीकृत करके ग्रामीण भारत प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों 
का बेहतर अनुमान लगा सकता है, उनके लिए तैयारी कर 
सकता है और उन्हें कम कर सकता है। भू-स्थानिक डेटा 
और प्रशिक्षण तक पहुँच के साथ स्थानीय समुदायों को सशक्त 
बनाना लचीलेपन और सतत विकास को बढ़ावा देता है; साथ ही, 
पर्यावरणीय अनिश्चितताओं के बीच उनकी सुरक्षा और कल्याण 
सुनिश्चित करता है।

संक्षेप में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने कृषि, आपदा प्रबंधन, संचार 
और पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला दी है, जिससे 
दक्षता और साक्षरता बढ़ी है। उपग्रह आधारित सेवाओं और 
रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, अंतरिक्ष में प्रगति ग्रामीण विकास 
और सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक उपकरण बन गई 
है, जो ग्रामीण समुदायों के रोज़मर्रा के जीवन पर अंतरिक्ष 
नवाचारों के व्यापक और परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रदर्शित  
करती है।                                                
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अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य में 
भविष्य के शिक्षा तंत्र की पुनर्कल्पना

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मानवता के सामने मौजूद कुछ सबसे 
गंभीर चुनौतियों के समाधान के लिए एक अपरिहार्य 

उपकरण बन गई है। संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों का 
कार्यालय (UNOOSA) ने Space4SDGs की शुरुआत की है, 
जो सतत भविष्य की ओर बढ़ने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के 

*निदेशक, शिक्षा एवं कौशल विकास, आईपीई ग्लोबल लिमिटेड। ई-मेल: s.sharma@ipeglobal.com
**उप प्रबंधक, शिक्षा एवं कौशल विकास, आईपीई ग्लोबल लिमिटेड। ई-मेल: arushimathur@ipeglobal.com

*शैलेंदर शर्मा 

**आरुषि माथुर 

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में युवाओं को शिक्षित करना केवल जिज्ञासा पैदा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें 
वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने और विविध क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौशल से लैस 
करने के बारे में भी है। इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए भारत को शिक्षा और क्षमता निर्माण पहलों में निवेश को 
प्राथमिकता देनी चाहिए। अंतरिक्ष से संबंधित विषयों को स्कूल और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल करके, 

अंतःविषय सीखने पर ज़ोर देकर और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देकर हम यह सुनिश्चित कर 
सकते हैं कि छात्र सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल दोनों प्राप्त करें।

अनुप्रयोग के महत्व पर ज़ोर देता है। इसे सभी 17 सतत विकास 
लक्ष्यों (SDGs) से जोड़ा गया है, जिनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 
सम्मानजनक कार्य और आर्थिक वृद्धि शामिल हैं।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों की परिकल्पना उच्च गति की इंटरनेट 
कनेक्टिविटी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समर्थन करने 
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के लिए की गई है ताकि भौगोलिक रूप से विविध क्षेत्रों में 
डिजिटल शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति अंकन एवं निगरानी 
प्रणाली और दूरस्थ शिक्षा के अवसरों का समर्थन किया जा 
सके। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग, कृषि प्रथाओं की निगरानी,  
जलवायु लचीलापन तथा आपदा जोखिम में कमी, और सेवा 
वितरण तथा संचार में सुधार सहित कई क्षेत्रों में वैश्विक 
अर्थव्यवस्था में इसका योगदान जीडीपी वृद्धि के साथ-साथ 
विकास को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक अंतरिक्ष 
अर्थव्यवस्था वर्ष 2035 तक $1.8 ट्रिलियन तक पहुँचने की 
उम्मीद है, जो वर्ष 2023 के $630 बिलियन से बढ़कर 9% 
की औसत वार्षिक वृद्धि दर (AAGR) के साथ, वैश्विक GDP 
वृद्धि अनुमानों से अधिक है। इसी प्रकार, भारत की अंतरिक्ष 
अर्थव्यवस्था वैश्विक वृद्धि को भी पीछे छोड़ने के लिए तैयार 
है। यह 2030 तक $77 बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है, 
जिसकी संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 26% होगी। जैसे-
जैसे अंतरिक्ष आधारित समाधानों की वैश्विक मांग बढ़ रही है, 
इस क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान में निवेश नवाचार को बढ़ावा 
देने, शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, उच्च तकनीकी नौकरियों को 
प्रोत्साहित करने और नई पीढ़ियों को भविष्य के लिए तैयार करने 
के लिए अनिवार्य हो गया है। 

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोगों की जानकारी 
को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करना युवा दिमागों को नवीन 
समाधान खोजने और कॅरियर या उच्च शिक्षा के विकल्पों को 
समझदारी से चुनने के लिए प्रेरित कर सकता है। छात्रों को 
यह सिखाकर कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कैसे नवीकरणीय ऊर्जा 
मानचित्रण में मदद करती है या शहरी योजना को बेहतर बनाती 
है, शिक्षा प्रणाली ऐसे नेताओं की पीढ़ी तैयार कर सकती है जो 
वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए सक्षम हों।

एक ओर, कोविड-19 महामारी के बाद छात्रों, शिक्षकों 
और शिक्षा अधिकारियों के लिए डिजिटल शिक्षा समाधानों और 
कम संसाधन व खराब कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में VSAT जैसी 
किफायती सेटेलाइट संचार प्रणालियों की तैनाती के माध्यम 
से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी 

के उपयोग की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, 
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर जानकारी का 
प्रसार समान रूप से महत्वपूर्ण है ताकि युवा शिक्षार्थियों को 
इस क्षेत्र में प्रासंगिक प्रवृत्तियों, सर्वोत्तम प्रथाओं, विभिन्न देशों में 
नवाचारों और भविष्य की संभावनाओं के बारे में सशक्त बनाया 
जा सके।

भू-स्थानिक डेटा शिक्षा प्रबंधन में सहायक हो सकता है। 
इसी तरह, भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) संसाधन प्रबंधन 
और शिक्षा प्रणालियों में बुनियादी ढांचे की समानता और दक्षता 
में सुधार कर सकती है। स्कूल साइटिंग यानी स्थान निर्धारण 
का उपयोग विविधता को बढ़ावा देने और अवसरों में असमानता 
को कम करने के लिए किया गया है। कई भारतीय राज्यों ने 
आसपास प्राथमिक शिक्षा की पहुँच बढ़ाने और स्कूल खोलने 
की चुनौतियों का समाधान करने के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी 
का उपयोग किया है। यह तकनीक कम आबादी वाले क्षेत्रों में 
स्कूलों के समेकन में भी सहायक है।

वैश्विक दृष्टिकोण
स्थिरता की बढ़ती आवश्यकता ने उन कुशल पेशेवरों की 

वैश्विक मांग को बढ़ाया है जो सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन 
करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं। 
UNOOSA के अनुसार, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वैश्विक GDP 
का 1.5% है और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में GDP का 10% से 
अधिक उपग्रह डेटा सेवाओं और अनुप्रयोगों जैसे उपग्रह चित्रण, 
संचार और नेविगेशन के रोज़मर्रा के उपयोग पर आधारित है। 
यूनेस्को की रिपोर्ट बताती है कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2035 
तक वैश्विक विकास में $1.8 ट्रिलियन उत्पन्न कर सकती है। 
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वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था डिजिटल क्षमताओं और 
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि द्वारा संचालित महत्वपूर्ण वृद्धि की 
ओर अग्रसर है। वैश्विक प्रथाएं अनुभवात्मक शिक्षण पर ज़ोर देती 
हैं। उदाहरण के लिए, नासा ने अपनी तकनीकों को कक्षाओं में 
शामिल करते हुए संवर्धित वास्तविकता (AR) जैसे उपकरणों का 
उपयोग करके जटिल अंतरिक्ष अवधारणाओं को अधिक सुलभ 
और आकर्षक बनाया है। ऐसे शिक्षण दृष्टिकोण छात्रों को STEM 
(विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) कॅरियर अपनाने के 
लिए प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें व्यावहारिक समस्या समाधान 
कौशल से लैस कर सकते हैं।

जापान ने अपनी जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी 
(JAXA) के माध्यम से अंतरिक्ष शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति की 
है जो स्कूल के दौरे, व्यावहारिक कार्यशालाओं और इंटरेक्टिव 
प्रदर्शनों सहित शैक्षिक आउटरीच कार्यक्रम चलाती है, जिससे 
छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों से जुड़ने का मौका मिलता 
है। JAXA अंतरिक्ष शिक्षा कार्यक्रम स्कूली बच्चों और युवा 
वयस्कों को अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सिमुलेशन और उपग्रह 
डिज़ाइन परियोजनाओं में भाग लेने के अवसर प्रदान करता 
है। जापान वैश्विक स्तर पर विश्वविद्यालयों और संस्थानों के 
साथ अकादमिक साझेदारी का समर्थन करके छात्रों को शोध में 
संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करता है।

इसी प्रकार, यूएई का स्पेस साइंस प्रोग्राम छात्रों को अंतरिक्ष 
परियोजनाओं और प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से शामिल करता 
है, जिसमें उपग्रह डिज़ाइन और अंतरिक्ष अन्वेषण शामिल हैं। 
देश ने पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम की घोषणा की है। 
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) भी यूरोप भर में अंतरिक्ष शिक्षा 
को बढ़ावा देने में सक्रिय है। ‘स्पेस इन स्कूल्स’ जैसे कार्यक्रमों 

के माध्यम से ESA शिक्षकों को उपग्रह डेटा जैसे संसाधन प्रदान 
करता है, जिन्हें वे अपने पाठों में शामिल कर सकते हैं, जिससे 
छात्र वास्तविक दुनिया के अंतरिक्ष अनुप्रयोगों से जुड़ सकते 
हैं। ESA अंतरिक्ष-थीम वाली प्रतियोगिताओं का भी आयोजन 
करता है, जहां छात्र छोटे उपग्रह डिज़ाइन और लॉन्च करने या 
व्यावहारिक अंतरिक्ष अन्वेषण परियोजनाओं में भाग ले सकते हैं।

हालांकि, UNESCO GEM रिपोर्ट 2023 प्रौद्योगिकी की 
पहुँच में लगातार असमानताओं को उजागर करती है खासकर 
ग्रामीण क्षेत्रों में। उपग्रह-आधारित इंटरनेट और किफायती 
डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से इन अंतरालों को पाटने से 
अंतरिक्ष शिक्षा तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है।

भारत में अवसर
भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार, प्रमुख 

रणनीतियों में अंतरिक्ष से संबंधित शिक्षा और नवाचार को 
बढ़ावा देना, अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स का समर्थन करना 
और अंतरिक्ष गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल 
है। संवेदनशीलता और क्षमता निर्माण पहलों को अंतरिक्ष क्षेत्र में 
अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और समाज में वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षित करने की दिशा में 
निर्देशित करने की आवश्यकता होगी। भारत जैसे देशों में, इसरो 
(ISRO) जैसे संगठनों के योगदान ने न केवल बुनियादी ढांचे को 
मज़बूत किया है, बल्कि वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की अगली 
पीढ़ी को भी प्रेरित किया है। इसरो का युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 
(युविका) छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान का अन्वेषण करने के लिए 
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प्रेरित करता है। यह कार्यक्रम छात्रों को उपग्रह निर्माण और 
मिशन योजना जैसी अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने 
के लिए एक मंच प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, इसरो STEM शिक्षा को बढ़ावा देने के 
लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों के साथ भी सहयोग करता है 
और अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कॅरियर बनाने वाले छात्रों 
के लिए इंटर्नशिप और छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

इस क्षेत्र में शिक्षा को सक्षम बनाने की दिशा में, एक और 
पहल संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध एशिया और प्रशांत में अंतरिक्ष 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा केंद्र (Centre for Space 
Science and Technology Education in Asia and the 
Pacific) के माध्यम से की गई है, जिसकी मेज़बानी भारत 

करता है। यह केंद्र रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली 
(GIS) से लेकर उपग्रह संचार, अंतरिक्ष और वायुमंडलीय 
विज्ञान, वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (GNSS) आदि तक 
के अल्पकालिक पाठ्यक्रम और कार्यक्रम प्रदान करता है।

उपर्युक्त पहलों ने भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान पर 
स्थापित किया है और शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने के साथ-
साथ शिक्षार्थियों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के डिज़ाइन, विकास 
और अनुप्रयोग में योगदान देने के लिए तैयार करने के अवसरों 
को बढ़ाया है।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मज़बूत 
करने के अवसर

सूचनात्मक सामग्री और आउटरीच कार्यक्रमों तक पहुँच: 
नवीनतम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों, रुझानों और पैटर्न, उभरती 
आवश्यकताओं, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और अभिनव प्रदर्शनियों से 
संबंधित सामग्री तक पहुँच बढ़ाना आवश्यक है। इनमें भारतीय 
मिशनों जैसे चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान पर प्रदर्शनियां, 

चलते फिरते सीखना

ई-पाठशाला, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय 

और एनसीईआरटी की एक पहल है, िजसका 

उद्देश्य एनसीईआरटी की ई-पुस्तकों और 

ई-सामग्री का प्रदर्शन और प्रसार करना है।

एकाधिक भाषाओं में ई-पुस्तकों तक पहुंचने के लिए एकल विंडो

ई-पुस्तकें

सभी कक्षाओं के लिए डिजिटल 
पाठ्यपुस्तकों तक पहुंच

ई-संसाधन

ऑडियो, वीडियो, इंटरैक्टिव, इमेज, 
मॉप, प्रश्न बैंक, आदि तक पहुंच

शिक्षण निर्देश

शिक्षण निर्देश और स्रोत पुस्तकों 
तक पहुंचें

सीखने के परिणाम

बच्चों को अपेक्षित शिक्षण परिणाम 
प्राप्त करने में सहायता करें

वेबसाइट तक पहुंचें ऐप डाउनलोड करें

से मोबाइल ऐप डाउनलोड करें

पत्रिकाएं

पत्रिकाओं और जर्नलों तक पहुंच 
और उनमें योगदान

पाठ्यचर्या संबंधी संसाधन

सीखने में सहायता के लिए नीतिगत 
दस्तावेजों, समितियों की रिपोर्ट, 
एनसीएफ, पाठ्यक्रम और अन्य 
संसाधनों तक पहुंच



कुरुक्षेत्र, जनवरी 202536

नीति और नैतिक विचार, और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एआई 
(आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और रोबोटिक्स जैसे विषय 
शामिल हैं। इस प्रकार, पहला कदम छात्रों और युवाओं के 
बीच सूचना अंतर को कम करना है। साथ ही, यह सुनिश्चित 
करना महत्वपूर्ण है कि सभी को प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, 
पॉडकास्ट, यूट्यूब, डॉक्यूमेंट्री और अन्य सोशल मीडिया चैनलों 
के माध्यम से सूचना तक समान और न्यायसंगत पहुँच मिले।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान और विकास (R&D) 
परियोजनाओं का समावेश: विशेष तौर पर माध्यमिक और 
उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी 
पर R&D परियोजनाओं को शामिल करना, जैसे मॉडल उपग्रह 
परियोजनाएं, अंतरिक्ष प्रयोगों का डिज़ाइन, शोधपत्र लेखन, या ग्रह 
विज्ञान का अध्ययन। यह प्रारंभिक अवस्था से ही जिज्ञासा और 
वैज्ञानिक सोच को प्रेरित करेगा। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ऐसी 
परियोजनाओं को पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक विषयों से जोड़ा 
जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, 
GIS मानचित्रण, भारतीय अर्थव्यवस्था, और प्राकृतिक संसाधन 
प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों के साथ इन परियोजनाओं को 
जोड़ना उपयोगी रहेगा, जिससे ये सतत विकास और अनिवार्य 
विषयों के साथ प्रासंगिक और अंतर-संबंधित बन सकें।

कौशल-उन्मुख पाठ्यक्रम: उपग्रह डिज़ाइन, एआई 
(आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए प्रोग्रामिंग, 
रोबोटिक्स, और डेटा विश्लेषण जैसे वैकल्पिक या ऐड-ऑन 
पाठ्यक्रम शुरू करना। इसरो का उपग्रह प्रौद्योगिकी पर फोकस 
स्कूलों और विश्वविद्यालयों में कौशल-उन्मुख कार्यक्रमों को 
डिज़ाइन करने के लिए एक मज़बूत आधार प्रदान करता है।

इसरो और निजी संस्थाओं के बीच बेहतर सहयोग शैक्षिक 

आउटरीच को बढ़ा सकता है। SpaceKidz और ISRO के IN-
SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र) 
जैसे कार्यक्रम युवा नवप्रवर्तकों को उनके संभावित प्रोजेक्ट्स 
पर मेंटरशिप प्रदान कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग और 
साझेदारी के माध्यम से छात्रवृत्तियों, ज्ञान आदान-प्रदान, और 
छात्र विनिमय कार्यक्रमों और शिविरों में भागीदारी के अवसर 
बढ़ाए जा सकते हैं।

शिक्षकों और शिक्षाविद्ों की क्षमता वृद्धि: यह अंतरिक्ष 
प्रौद्योगिकियों पर बेहतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त 
करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा हो सकती है। किसी भी 
शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक होते हैं। उन्हें विशेष प्रशिक्षण 
के माध्यम से इस प्रकार से सुसज्जित किया जाना चाहिए कि 
वे अपनी शिक्षा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के मूलभूत उदाहरणों 
को शामिल कर सकें। कार्यशालाओं के लिए इसरो और 
विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करें। वैकल्पिक रूप से, शिक्षकों 
की उपस्थिति सुनिश्चित करना और विशेषज्ञ वक्ताओं को 
आमंत्रित करने के लिए समन्वय करना परिवर्तन को प्रोत्साहित 
करने में सहायक होगा।

स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना: छात्रों को नवाचार 
केंद्र स्थापित करके, प्रतियोगिताओं का आयोजन करके और 
कॅरियर मार्गदर्शन और परामर्श के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान 
करके उद्यमशीलता विचारों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित 
करें, ताकि वे सूचित निर्णय ले सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच में सुधार: ई-लर्निंग सामग्री को 
ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में वितरित करने के लिए इसरो 
के उपग्रहों का उपयोग करें। EDUSAT जैसी पहलें ग्रामीण और 
शहरी क्षेत्रों के बीच संसाधन असमानता को पाट सकती हैं। 
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इसके अलावा, अंतरिक्ष शिक्षा शिविरों और मोबाइल प्रदर्शनियों 
का आयोजन किया जा सकता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को 
प्रेरित कर सकते हैं। ये प्रदर्शनियां खेती, मौसम पूर्वानुमान और 
आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष अनुप्रयोगों को प्रदर्शित कर सकती हैं।

चुनौतियाँ
इस क्षेत्र में संभावित चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के बारे में सीखने के प्रति सीमित 

खुलापन
अंतरिक्ष करियर को अक्सर विशिष्ट या सभी छात्रों के लिए 

प्रासंगिक नहीं माना जाता है, और कई छात्र कृषि, आपदा प्रबंधन 
और दूरसंचार जैसी उद्योगों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के व्यापक 
अनुप्रयोगों से अनजान रहते हैं। इन चुनौतियों को पार करने के 
लिए केंद्रित आउटरीच, रणनीतिक निवेश और प्रणालीगत सुधार 
आवश्यक हैं ताकि अंतरिक्ष शिक्षा को सुलभ, आकर्षक और 
भविष्य के लिए तैयार बनाया जा सके।

शिक्षकों की सीमित क्षमता
कई शिक्षक और शिक्षाविद्ों के पास उपग्रह प्रणालियों, 

रिमोट सेंसिंग या अंतरिक्ष अन्वेषण जैसी उन्नत अवधारणाओं 
को प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान 
और शैक्षिक कौशल की कमी होती है, यहाँ तक कि अपने पाठ 
पढ़ाते समय वे बुनियादी उदाहरण भी पेश नहीं कर पाते। इसके 
साथ-साथ शिक्षकों की विषय के प्रति 
खराब धारणा और प्रेरणा भी सीखने 
में रुकावट डाल सकती है।

पाठ्यक्रम में समावेशन के 
संदर्भ में परिवर्तन का प्रतिरोध- 
भारतीय शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम 
अक्सर परीक्षा-उन्मुख होता है, जिसमें 
रटने की शिक्षा को प्राथमिकता दी 
जाती है। यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे 
व्यावहारिक और अंतःविषय दृष्टिकोणों 
की आवश्यकताओं से मेल नहीं खाता। 
अंतरिक्ष शिक्षा भौतिकी, रसायन 
विज्ञान, भूगोल और कंप्यूटर विज्ञान 

जैसे विषयों में बहु-विषयक एकीकरण की माँग करती है, जिसके 
लिए व्यापक पाठ्यक्रम सुधार की आवश्यकता हो सकती है।

सामाजिक-आर्थिक असमानताएं और दूरदराज के क्षेत्र: 
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, कृषि पद्धतियों, और इसी तरह 
के अन्य कार्यों में बेहद लाभकारी साबित हो सकती है। हालांकि, 
आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों में युवाओं को शिक्षित करने के 
प्रति अनिच्छा और खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी एक बड़ी बाधा 
है। परिवार के भरण-पोषण के लिए अन्य नौकरियों में व्यस्तता 
के कारण, युवा पीढ़ी के शिक्षा में निवेश को प्राथमिकता नहीं दी 
जाती। इसके लिए रणनीतिक व्यवहार परिवर्तन और सीखने के 
संसाधनों तक अंतिम मील की पहुँच सुनिश्चित करना अनिवार्य 
होगा। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कोई भी 
पीछे न छूटे।

निष्कर्ष
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विज्ञान, अर्थव्यवस्था और सतत विकास 

के भविष्य को आकार देने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाती 
है। इसके अनुप्रयोग अन्वेषण से आगे बढ़कर कृषि, आपदा 
प्रबंधन, जलवायु निगरानी और दूरसंचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 
भी हैं। चूंकि भारत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में वैश्विक नेता बनने 
की आकांक्षा रखता है, इसलिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों पर शिक्षा 
को मज़बूत करने, छात्रों और कार्यबल को इसकी क्षमता का 
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इसरो का छात्र उपग्रह कार्यक्रम
इसरो ने संचार, रिमोट सेंसिंग और खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उपग्रह बनाने की अपनी गतिविधियों के ज़रिए शैक्षणिक 

संस्थानों को प्रेरित किया है। चंद्रयान-1 के सफल प्रक्षेपण के बाद, विश्वविद्यालयों और संस्थानों में प्रायोगिक छात्र उपग्रह (स्टूडेंट 
सैटेलाइट) बनाने में रुचि बढ़ी। ऐसे विश्वविद्यालय और संस्थान जो अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं, वे इसरो 
के मार्गदर्शन और सहायता से निम्नलिखित तरीकों से भाग ले सकते हैं:

पेलोड (Payload) का विकास
प्रत्येक उपग्रह में एक पेलोड होता है, जो मिशन का मुख्य कार्य करता है। इसके अलावा, एक मुख्य बस (Satellite Bus) 

होती है, जो पेलोड का समर्थन करती है। पेलोड में डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे जुड़े एल्गोरिदम शामिल हो सकते हैं। यह 
पेलोड इसरो की चल रही (छोटी या परिचालन) उपग्रह परियोजनाओं में जोड़ा जा सकता है। पेलोड के डिज़ाइन और विकास से 
संबंधित यह गतिविधि दुनिया भर के शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और विकास का हिस्सा है। शैक्षणिक संस्थान अपने द्वारा 
विकसित पेलोड को इसरो के छोटे उपग्रहों पर भेजने का प्रस्ताव दे सकते हैं।इस विकल्प में केवल पेलोड का विकास विश्वविद्यालय 
या संस्थान द्वारा किया जाता है। इसरो इसे अपने उपग्रह मिशन के साथ लॉन्च करता है। डेटा प्रबंधन और प्रसारण इसरो द्वारा 
किया जाता है। प्रक्षेपण के बाद, पेलोड का डेटा इसरो प्राप्त करेगा और आगे के विश्लेषण के लिए संबंधित संस्थानों को भेजेगा।

विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उपग्रह डिज़ाइन और निर्माण
इस विकल्प के तहत, विश्वविद्यालयों और संस्थानों को अपने उपग्रह का डिज़ाइन तैयार करना होगा, इसका निर्माण और 

परीक्षण करना होगा, और फिर इसे लॉन्च के लिए इसरो को सौंपना होगा। इसरो इस पूरी प्रक्रिया में तकनीकी मदद देगा। अंतरिक्ष 
मिशन के लिए ज़रूरी कुछ खास सामग्री भी इसरो उपलब्ध कराएगा। विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा तैयार डिज़ाइन और परीक्षण 
के नतीजों की जांच इसरो की टीम करेगी। इस परियोजना में एक से ज्यादा विश्वविद्यालय या संस्थान हिस्सा ले सकते हैं। इनमें 
से एक संस्थान इसरो के लिए मुख्य संपर्क होगा। प्रक्षेपण के बाद, उपग्रह से मिले डेटा को संग्रहित (स्टोर) और साझा करने का 
काम संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान करेगा।

स्रोत : https://www.isro.gov.in

प्रभावी ढंग से दोहन करने के लिए सशक्त बनाने की तत्काल 
आवश्यकता है। 

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में युवाओं को शिक्षित करना 
केवल जिज्ञासा पैदा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें 
वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने और विविध 
क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौशल से लैस करने 
के बारे में भी है। इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए भारत को 
शिक्षा और क्षमता निर्माण पहलों में निवेश को प्राथमिकता देनी 
चाहिए। अंतरिक्ष से संबंधित विषयों को स्कूल और विश्वविद्यालय 
के पाठ्यक्रम में शामिल करके, अंतःविषय सीखने पर ज़ोर देकर 
और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देकर हम 
यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि छात्र सैद्धांतिक ज्ञान और 
व्यावहारिक कौशल दोनों प्राप्त करें। 

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 
अंतरिक्ष क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक 
रूपरेखा प्रदान करती है। अपने लक्ष्यों को साकार करने के लिए, 
नीति को मज़बूत शैक्षिक पहल और मज़बूत सार्वजनिक-निजी 
भागीदारी द्वारा पूरित किया जाना चाहिए, जिससे ग्रामीण और 
वंचित क्षेत्रों सहित सभी के लिए संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित 
हो सके।

भारत को वैश्विक प्रथाओं से सीखने की आवश्यकता है। 

संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ के सदस्य 
देशों ने अंतरिक्ष विज्ञान में शुरुआती शिक्षा, शिक्षकों के लिए 
प्रशिक्षण कार्यक्रम, और शैक्षणिक संस्थानों, सरकार और निजी 
क्षेत्र के बीच सहयोग के महत्व को प्रदर्शित किया है। भारत अपने 
विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए 
इन दृष्टिकोणों को अपना कर अंतरिक्ष शिक्षा में नवाचार और 
समावेशिता को प्रोत्साहित कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, अंतरिक्ष से उत्पन्न डेटा और सूचनाओं 
के प्रभावी उपयोग पर ज़ोर दिया जाना चाहिए। छात्रों को उपग्रह 
डेटा की व्याख्या और इसे पर्यावरण निगरानी तथा शहरी नियोजन 
जैसे क्षेत्रों में लागू करना सिखाना शिक्षा को अधिक प्रासंगिक 
और प्रभावी बना सकता है। शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण 
कार्यक्रम, ग्रामीण पहुँच पहल और उद्यमशीलता समर्थन एक 
समग्र रणनीति सुनिश्चित कर सकते हैं।

संक्षेप में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी शिक्षा में एक मज़बूत नींव 
बनाना भारत के वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरने के 
लिए आवश्यक है। शिक्षा में निवेश, नीतियों के क्रियान्वयन 
और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करके भारत अगली पीढ़ी 
के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और उद्यमियों को प्रेरित कर 
सकता है। यह न केवल तकनीकी प्रगति में योगदान देगा बल्कि 
सतत विकास और वैश्विक नेतृत्व को भी मज़बूत करेगा।     
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मछुआरों के लिए इसरो के उपयोगी 
मोबाइल ऐप

MapmyIndiaNavIC मोबाइल ऐप
भारत में मछुआरों के लिए, MapmyIndiaNavIC मसैजे 

रिसीवर ऐप बेहद उपयोगी साबित हो रहा ह।ै यह ऐप कई सवुिधाएं 
प्रदान करता है:
yy अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा का अलर्ट : मछुआर े अक्सर 

समदु्र में मछली पकड़ने के दौरान अतंर्राष्ट्रीय समदु्री सीमा 
को पार कर जाते हैं। यह ऐप उन्हें सीमा पार करन ेसे 
पहले चतेावनी देता ह,ै जिससे अनचाही समस्याओं स ेबचा 
जा सके।

yy मौसम सबंंधी अलर्ट : ऐप प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों, 
जसै ेचक्रवात, ज्वारीय लहरें और उच्च ज्वार के बार ेमें 
मछुआरों को सतर्क करता ह।ै यह जानकारी INCOIS 
(भारतीय राष्ट्रीय महासागर सचूना सवेा केंद्र) के माध्यम 
स ेउपलब्ध कराई जाती ह।ै

yy मछली पकड़ने के सभंावित क्षेत्रों की जानकारी : ऐप 
मछुआरों की सवुिधा के लिए ऑफलाइन काम करता ह ैऔर 
सभंावित मछली पकड़न ेके क्षेत्रों (जसेै टूना या सामान्य) 
को दिखाता है।

yy वपेॉइटं नेविगेशन : ऐप मछुआरों के वर्तमान स्थान स े
चयनित मछली पकड़न े के क्षेत्र तक दिशा-निर्देश प्रदान 

करता ह,ै जिससे उनका समय और प्रयास बचता ह।ै
yy आपातकालीन सदंशे सवेाए ं: यह ऐप समदु्र में गए मछुआरों 

को प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान वापस बुलान ेऔर समदु्र 
में जान ेस ेरोकने के लिए आपातकालीन सदंशे भी भजेता ह।ै
विशेषताएं
-नक्शे पर मछुआरों की सटीक लाइव लोकेशन दखेी जा 

सकती ह।ै
-मछुआरों की वर्तमान स्थिति और अतंर्राष्ट्रीय समदु्री सीमा 

के बीच की दरूी को दर्शाता ह।ै
-यदि मछुआर ेसीमा पार करने वाल ेहोत ेहैं, तो ऐप ऑडियो 

और विज़ुअल चतेावनी दतेा ह।ै
-INCOIS से हाई टाइड, चक्रवात आदि के बार े में 

आपातकालीन संदशे प्राप्त करन ेकी सवुिधा।
-टूना या सामान्य मछली पकड़ने के सभंावित क्षेत्रों की 

जानकारी प्रदान करता ह।ै
-मछुआरों के वर्तमान स्थान स ेचयनित सभंावित मछली 

पकड़ने के क्षेत्र तक दिशा-निर्देश देता ह।ै
-ऐप पूरी तरह स ेऑफलाइन काम करता है।
2. Nabhmitra नटेवर्क और ऐप (20 मीटर स ेछोटी नावों 

के लिए रीयल-टाइम ट्रैकिग)

भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन  
सेटेलाइट सिस्टम
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विशेषताएं
रीयल-टाइम नाव ट्रैकिग : गहर ेसमदु्र में 20 मीटर से 

छोटी नावों की वास्तविक समय में निगरानी के लिए राष्ट्रीय MSS 
नटेवर्क।

दो-तरफा संदेश सवेा : मछुआर े ऐप के माध्यम से 
आपातकालीन या कस्टम सदंशे उपयोगकर्ता एजेंसी को भजे 
सकत ेहैं।

मौसम चेतावनी प्रसारण : मौसम की चतेावनी और 
आपातकालीन संदशेों का प्रसारण विभिन्न माध्यमों स ेकरता ह,ै 
जिस ेमछुआर ेऐप पर प्राप्त कर सकते हैं।

सटेेलाइट टर्मिनल से कनके्शन : ऐप MSS सेटेलाइट 

टर्मिनल से जुड़ा ह ैऔर उपग्रह टर्मिनल के साथ मिलकर सभी 
सवेाएं प्रदान करता ह।ै

नाव मालिकों के लिए ऐप वेरिएटं : नाव मालिक अपनी 
नावों को ट्रैक कर सकत ेहैं और अपन ेकर्मचारी या नाव पायलट 
स ेसपंर्क कर सकत ेहैं।

Nabhmitra नावों और मछुआरों की सरुक्षा सनुिश्चित करन े
के लिए अत्याधनुिक तकनीक प्रदान करता ह।ै

Sagarmitra SAR इमरजेंसी मसैेजिगं ऐप
Sagarmitra एक सटेकॉम नटेवर्क ह,ै जिस ेमछुआरों द्वारा 

आपातकालीन संदशे भेजने और भारतीय तटरक्षक बल (Indian 
Coast Guard) द्वारा खोज और बचाव (SAR) अभियान के लिए 
विकसित किया गया ह।ै Sagarmitra ऐप मछुआरों के जीवन को 
सरुक्षित रखन ेऔर आपातकालीन स्थितियों में तत्काल सहायता 
प्रदान करन ेके लिए एक अनठूा उपकरण है।

मखु्य विशेषताएं
आपातकालीन सदंेश भेजना : मछुआर ेआपात स्थिति में 

Sagarmitra ऐप का उपयोग करके सदंशे भजे सकत ेहैं।
ब्लूटूथ इटंरफ़ेस : ऐप सिटकॉम टर्मिनल स े ब्लूटूथ के 

माध्यम से जुड़ता ह ैऔर सदेंश भजेन ेऔर प्राप्त करन ेके लिए 
उपयोगकर्ता इटंरफ़ेस प्रदान करता ह।ै

पषु्टिकरण सदंेश : केंद्रीय नियतं्रण स्टेशन (हब) से 
आपातकालीन संदशे का पषु्टिकरण प्राप्त करता है।

मौसम चेतावनी और संभावित मछली पकड़ने का क्षेत्र 
(PFZ) : यह नटेवर्क विभिन्न मोड में मौसम अलर्ट, PFZ, या 
आपातकालीन चेतावनियों का प्रसारण करता ह,ै जिसे ऐप पर प्राप्त 
किया जा सकता ह।ै

यह नटेवर्क एक विशषे नोडल एजेंसी के लिए विकसित 
किया गया ह।ै ऐप डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर - सकंेड जनेरशेन 
टर्मिनल के साथ काम करता ह।ै इसका वितरण नोडल एजेंसी 
द्वारा पजंीकरण के आधार पर किया जाता है।               

Source: www.isro.gov.in
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सूखा और बाढ़ प्रबंधन के लिए उपग्रह-
आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली

स ूखा और बाढ़ ग्रामीण कृषि को गंभीर रूप से प्रभावित 
करते हैं और इसके चलते खाद्य सुरक्षा और किसान की 

आजीविका खतरे में पड़ जाती है। सूखा फसल की पैदावार को 
कम करता है, जल संसाधनों को खत्म करता है, और मवेशियों 
को कमज़ोर करता है, जबकि बाढ़ फसलों को नष्ट करती है, 
मिट्टी को खराब करती है, और बुनियादी ढांचे को नुकसान 
पहुँचाती है। ये आपदाएं कृषि उत्पादकता और ग्रामीण क्षेत्रों में 
आर्थिक स्थिरता को बाधित करती हैं। उनके प्रभाव को नियंत्रित 
करने के लिए प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता है, 
जिसमें उपग्रह-आधारित निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और 
सतत कृषि प्रथाएं शामिल हैं, ताकि ग्रामीण समुदायों की रक्षा की 

**प्रोफेसर सह मखु्य वजै्ञानिक, मदृा विज्ञान, SKUAST कश्मीर, जम्मू और कश्मीर का केंद्रशासित प्रदेश ई-मेल: subhashphd2002@yahoo.com
*पीएच.डी. शोध छात्र, मृदा विज्ञान, SKUAST कश्मीर 

*सुभाष चंद्र

**शेख अमजिद

उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग परिवर्तनकारी समाधान प्रदान करता है, जो निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी और जोखिम 
न्यूनीकरण के लिए सटीक डेटा प्रदान करता है। भारतीय और वैश्विक उपग्रह कार्यक्रम, सहयोगात्मक प्रयासों के 
साथ मिलकर, आपदा तैयारियों और सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोणों को सक्षम 

करके और नीतियों को उपग्रह-आधारित अंतर्दृष्टियों के साथ संरेखित करके, भारत प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को 
प्रभावी ढंग से कम कर सकता है।

जा सके और जलवायु-प्रेरित चुनौतियों के खिलाफ लचीलापन 
बढ़ाया जा सके।

सूखा
सूखा से तात्पर्य पानी या नमी की उपलब्धता में सामान्य 

स्तर से काफी कम होने की स्थिति से है, जो एक विशिष्ट अवधि 
के लिए होता है। यह एक जलवायु असामान्यता है, जो कम वर्षा, 
अनियमित वितरण, उच्च जल मांग, या इन कारकों के संयोजन 
के कारण उत्पन्न होती है। सूखा अत्यधिक जलवैज्ञानिक घटना 
हैं जो गंभीर जल संकट का कारण बनती हैं और इतनी लंबी 
अवधि तक रहती है कि इससे मनुष्यों, वनस्पतियों, जानवरों 
और पारिस्थितिकी प्रणालियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मौसम 

ईएमए प्रोफेशनल

पावियन सायरन

सेंसर
अिधसूचना

वेक्ट्रा
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वेक्ट्रा

विज्ञानी सूखे को वर्षा की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित करते 
हैं, जबकि कृषि विशेषज्ञ इसे फसल के जड़ क्षेत्र में वृद्धि और 
उत्पादकता बनाए रखने के लिए पर्याप्त मिट्टी की नमी की कमी 
के रूप में देखते हैं।

सूखा को सामान्यतः इसके मानदंडों और प्रभावों के आधार 
पर मौसमीय, जल वैज्ञानिक, कृषि और सामाजिक-आर्थिक 
प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्षा-आधारित क्षेत्र, विशेष 
रूप से शुष्क क्षेत्र, सूखे के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। 
पिछले दशकों में, मानसून के पैटर्न अधिक अप्रत्याशित हो गए 
हैं, जिसके कारण पहले अप्रभावित क्षेत्रों में हल्के से लेकर गंभीर 
सूखा परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं। फसलों और वनस्पतियों के 
लिए, सूखा नमी के तनाव को उत्पन्न करता है जब वाष्पोत्सर्जन 
मिट्टी की नमी की उपलब्धता से अधिक हो जाता है। भारत में, 
कृषि सूखा तब होता है जब वार्षिक वर्षा सामान्य दक्षिण-पश्चिम 
मानसून वर्षा के 50–75% से कम हो जाती है। मानसून की 
देरी से शुरुआत, जल्दी समाप्ति, या भारी बारिशों के बीच लंबे 
समय तक सूखा रहना भारतीय कृषि में सूखे के सामान्य कारण 
होते हैं।

भारत में सूखे का प्रभाव
hh फसल की पैदावार : महत्वपूर्ण फसल विकास चरणों के 

दौरान अपर्याप्त पानी कृषि उत्पादकता को कम करता है, 
जिससे खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ती है और किसानों को 
आर्थिक नुकसान होता है।

hh आजीविका : निरंतर सूखा किसानों की आय को कम 
करता है, जिससे वे कर्ज़ में डूब जाते हैं और ग्रामीण 
परिवारों को जीवित रहने के लिए पलायन करने के लिए 
मजबूर कर देता है।

hh मवेशी : सूखा के दौरान चारे और पानी की कमी 
मवेशियों की सेहत को कमज़ोर करती है, जिससे उनकी 
उत्पादकता कम होती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 
चुनौतियाँ बढ़ती हैं।

hh जल संसाधन : सूखे के दौरान जलमूल स्रोतों पर 
अत्यधिक निर्भरता जलाशयों को खाली कर देती है, 
जिससे दीर्घकालिक जल संकट और असमर्थ कृषि प्रथाएं 
उत्पन्न होती हैं।

hh बाढ़ के प्रभाव : बाढ़ जो अक्सर अत्यधिक वर्षा या नदी 
के उफान के कारण होती है, तत्काल और दीर्घकालिक 
चुनौतियां उत्पन्न करती हैं।

hh फसल का नुकसान : बाढ़ का पानी खड़ी फसलों को 
डुबो देता है, जिससे फसल की हानि होती है और ग्रामीण 
कृषि समुदायों को भारी नुकसान होता है।

hh मिट्टी का अपक्षय : बाढ़ के कारण पोषक तत्वों से भरपूर 
ऊपरी मिट्टी का कटाव होता है, जिससे उर्वरता में कमी 
आती है और भविष्य में खेती के लिए भूमि कम उत्पादक 
हो जाती है।

hh आधारभूत संरचना का नुकसान : बाढ़ आवश्यक ग्रामीण 
बुनियादी ढांचे जैसे सिंचाई प्रणालियों भंडारण सुविधाओं 
और सड़कों को नष्ट कर देती है, जिससे कृषि आपूर्ति 
शृंखला बाधित होती है।

hh स्वास्थ्य संकट : बाढ़ का स्थिर पानी रोगों के लिए प्रजनन 
स्थल बनाता है, जिससे ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य और 
कल्याण के लिए खतरे उत्पन्न होते हैं।
प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में उपग्रह चित्रण की भूमिका
उपग्रहों में लगे उन्नत सेंसर विभिन्न पृथ्वी मानकों पर 

डेटा एकत्रित करते हैं। इस डेटा को भौगोलिक सूचना प्रणालियों 
(GIS) का उपयोग करके संसाधित और विश्लेषित किया जाता 
है, जो निम्नलिखित में अमूल्य जानकारी प्रदान करता है:
yy वर्षा पैटर्न : उपग्रह चित्रण विशेष रूप से संवेदनशील 

ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा स्तर और स्थानिक वितरण की 

अकाल और 
आजीविका की 

असुरक्षा से बचने 
के लिए

फसल और उपज 
की हानि को न्यूनतम 

करने के लिए

खाद्यान्न की कमी 
और असुरक्षा को 

कम करना

कृषि से राष्ट्रीय एवं 
राज्य के सकल 
घरेलू उत्पाद को 

बनाए रखना

मृदाक्षरण और 
मरुस्थलीकरण 
प्रकियाओं को 
न्यूनतम करना

पारिस्थितिकी तंत्र 
के कार्यों को बनाए 

रखने के लिए

सिंचाई उपलब्ध 
कराना एवं सतही एवं 
भूजल संसाधनों का 

संरक्षण करना

कृषि में मददगार 

सूखे की पूर्व 

चेतावनी प्रणाली
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निगरानी करता है,जो मौसम पूर्वानुमान, बाढ़ जोखिम 
प्रबंधन और कृषि योजना के लिए सटीक डेटा प्रदान 
करता है।

yy मिट्टी की नमी : उपग्रह मिट्टी में पानी की मात्रा का अनुमान 
लगाते हैं, जिससे किसानों को सिंचाई की समय-सारणी 
प्रभावी रूप से योजना बनाने, पानी की बर्बादी को कम 
करने और सूखा परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूल में 
मदद मिलती है, जिससे सतत कृषि को बढ़ावा मिलता है।

yy नदी स्तर : उपग्रह उच्चता माप नदी के प्रवाह को ट्रैक 
करता है और पानी के स्तर में वृद्धि की निगरानी करता 
है, जिससे बाढ़ जोखिम मूल्यांकन और बाढ़-प्रवण क्षेत्रों 
में आपदा तैयारी में सहायता मिलती है।

yy वनस्पति स्वास्थ्य : रिमोट सेंसिंग वनस्पति की स्थितियों 
का विश्लेषण करता है, जैसे कि NDVI जैसे सूचकांकों 
का उपयोग कर फसल पर तनाव का मूल्यांकन, सूखा 
प्रभावित क्षेत्रों की पहचान और समय पर हस्तक्षेप की दिशा 
में मार्गदर्शन करता है।
प्रमुख उपग्रह और कार्यक्रम

yy भारतीय उपग्रह : ISRO द्वारा विकसित INSAT, RISAT 
और Cartosat उपग्रह, मौसम पैटर्न, मिट्टी की स्थितियों 
और आपदा-प्रवण क्षेत्रों की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण 
डेटा प्रदान करते हैं, जो कृषि और आपदा प्रबंधन प्रयासों 
का समर्थन करते हैं।

yy वैश्विक पहल : Sentinel (ESA) और Landsat 
(NASA) जैसे कार्यक्रम भारतीय उपग्रह डेटा के पूरक हैं, 
जो वैश्विक दृष्टिकोण और विस्तारित चित्रण प्रदान करते 
हैं, जिससे ग्रामीण विकास में अधिक समग्र अनुप्रयोगों के 
लिए सुविधा मिलती है।

yy सहयोगात्मक प्रयास : FAO और WMO जैसे संगठनों के 
साथ साझेदारी वैश्विक स्तर पर उपग्रह डेटा का समावेशन 
करती है, जिससे प्रभावी विश्लेषण, बेहतर आपदा प्रतिक्रिया 
और बेहतर कृषि योजना रणनीतियों को सुनिश्चित किया 
जा सकता है।
उपग्रह प्रौद्योिगकी के ज़रिए सूखा प्रबंधन
निगरानी और मूल्यांकन

ÜÜ वर्षा असामान्यता : उपग्रह वर्षा स्तर में भिन्नता पहचानते 
हैं, जिससे वर्षा वितरण और तीव्रता पैटर्न की निगरानी 
करके सूखा जोखिम की भविष्यवाणी और समाधान में 
मदद मिलती है।

ÜÜ मिट्टी की नमी का मानचित्रण : SMAP जैसे उपकरण 
सटीक, मिट्टी की नमी का वास्तविक समय का डेटा प्रदान 
करते हैं, जो सूखे के दौरान बेहतर जल प्रबंधन और 
सूचित कृषि निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं।

ÜÜ वनस्पति सूचकांक : NDVI और EVI फसल स्वास्थ्य 
और तनाव का माप करते हैं, जल संकट के प्रभावों पर 
जानकारी प्रदान करते हैं और अनुकूलित कृषि प्रथाओं हेतु 
मार्गदर्शन करते हैं।
प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां

yy मौसमी पूर्वानुमान : दीर्घकालिक जलवायु रुझानों के 
आधार पर सूखा जोखिम की भविष्यवाणी करना, जिससे 
किसान और नीति निर्माता संभावित जल संकट के लिए 
तैयारी कर सकें।

yy गति से निगरानी : नियमित उपग्रह अद्यतन समय पर 
हस्तक्षेप की अनुमति देते हैं, जैसे अतिरिक्त सिंचाई और 
बुवाई की समय-सारणी बदलना, जिससे फसल हानि को 
कम किया जा सकता है।

yy समुदाय अलर्ट : मोबाइल ऐप्स, SMS और स्थानीय 
मीडिया के माध्यम से साझा की गई चेतावनियां ग्रामीण 
समुदायों को सूखा तैयारी उपायों को प्रभावी रूप से लागू 
करने में सक्षम बनाती हैं।
न्यूनीकरण रणनीतियां

yy जल संसाधन प्रबंधन : उपग्रह-निर्देशित संसाधन 
मानचित्रण जल उपयोग को प्राथमिकता देता है, प्रभावी 
सिंचाई, वर्षा जल संचयन और जलमूल संसाधनों को 
पुनः भरने को बढ़ावा देता है, ताकि सूखा के दौरान जल 
का सतत वितरण  सुनिश्चित हो सके और दीर्घकालिक 
में कृषि का लचीलापन बढ़ सके।

yy फसल विविधीकरण : सूखा-प्रतिरोधी और कम-अवधि 
वाली फसलों को बढ़ावा देने से जल संकट से प्रभावित 
ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए जलवायु चरम सीमाओं 
के प्रति संवेदनशीलता कम होती है, जिससे स्थिर आय 
और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

yy सरकारी योजनाएं : उपग्रह-आधारित अंतर्दृष्टियों को 
पीएमकेएसवाई और मनरेगा जैसी पहलों में एकीकृत करने 
से जल संरक्षण, बुनियादी ढांचे का विकास और सतत 
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कृषि प्रथाओं में सुधार होता है, जिससे ग्रामीण आजीविका 
पर सूखे के प्रभाव को कम किया जा सकता है।
उपग्रह प्रौद्योगिकी के माध्यम से बाढ़ प्रबंधन
बाढ़ जोखिम मूल्यांकन

yy वर्षा की तीव्रता : उपग्रह भारी वर्षा पैटर्न की निगरानी 
करते हैं, जिससे अधिकारियों को संभावित बाढ़ की 
भविष्यवाणी करने और समय पर आपदा न्यूनीकरण 
रणनीतियों को लागू करने में मदद मिलती है।

yy नदी निगरानी : उपग्रह उच्चता माप नदी के जल स्तर को 
ट्रैक करता है, जिससे बाढ़-प्रवण क्षेत्रों के लिए प्रारंभिक 
चेतावनी मिलती है और जोखिम प्रबंधन में मार्गदर्शन प्राप्त 
होता है।

yy बाढ़ मैदान मानचित्रण : उपग्रह चित्रण के माध्यम से उच्च 
जोखिम वाले बाढ़-प्रवण क्षेत्रों की पहचान करना संसाधनों 
के लक्षित आवंटन और रोकथाम उपायों की योजना बनाने 
में मदद करता है।
प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ

yy वास्तविक समय अलर्ट : उपग्रह प्रणालियाँ समय पर 
बाढ़ पूर्वानुमान और अलर्ट प्रदान करती हैं, जिससे जीवन, 
संपत्ति और कृषि को प्रभावित करने वाले जोखिमों को कम 
किया जा सकता है, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में।

yy हाइड्रोलॉजिकल मॉडल : उपग्रह डेटा को स्थानीय 
स्थलाकृत अवलोकनों के साथ एकीकृत करने से बाढ़ 
पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ती है और प्रतिक्रिया रणनीतियाँ 
बेहतर होती हैं।

yy समुदाय तैयारी : ग्रामीण समुदायों को बाढ़ चेतावनियों की 
व्याख्या करने और निकासी योजनाओं को लागू करने में 
प्रशिक्षित करना आपदा संबंधित हताहतों और नुकसानों 
को कम करता है।
न्यूनीकरण रणनीतियां

yy संरचनात्मक उपाय : उपग्रह चित्रण बांधों, जलाशयों और 
नालियों के निर्माण और डिज़ाइन में सहायता करता है, 
जिससे बाढ़ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता 
है।

yy गैर-संरचनात्मक उपाय : वनरोपण, भूमि उपयोग योजना 
और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना पर्यावरणीय 
क्षरण को कम करके बाढ़ के प्रभाव को कम करता है।

yy राहत और पुनर्प्राप्ति : उपग्रह-निर्देशित मानचित्रण बचाव 
अभियान, संसाधन वितरण और प्रभावी बाढ़ पश्चात 
पुनर्वास में सहायता करता है, जिससे ग्रामीण समुदायों 
के लिए पुनर्प्राप्ति समय को न्यूनतम किया जा सकता है।
चुनौतियां और सीमाएं

yy डेटा पहुँच : स्थानीय अधिकारियों और किसानों के लिए 
उपग्रह डेटा तक समयबद्ध और सस्ती पहुँच सुनिश्चित 
करना।

yy बुनियादी ढांचे की कमी : ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राउंड स्टेशन 
और संचार नेटवर्क का निर्माण करना।

yy जागरूकता और प्रशिक्षण : स्टेकहोल्डर्स को उपग्रह-
आधारित जानकारी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के 
लिए शिक्षित करना।

yy नीति समावेशन : उपग्रह डेटा अनुप्रयोगों को राष्ट्रीय और 
राज्य स्तर के आपदा प्रबंधन योजनाओं के साथ जोड़ना।
भविष्य में दिशा

yy प्रौद्योगिकी में उन्नति : उपग्रह डेटा विश्लेषण को बढ़ाने 
के लिए AI, ML और IoT का उपयोग करना।

yy सहयोगात्मक प्लेटफार्म : सरकारी एजेंसियों, निजी क्षेत्रों 
और शोध संस्थानों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना।

yy समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण : ग्रामीण आबादी की 
आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय समाधान विकसित 
करना।

yy नीति समर्थन : उपग्रह-आधारित आपदा प्रबंधन के लिए 
वित्तीय सहायता और नियामक ढाँचों को मज़बूत करना।
संक्षेप में, सूखा और बाढ़ ग्रामीण कृषि को महत्वपूर्ण रूप 

से प्रभावित करते हैं, जिससे आजीविका, खाद्य सुरक्षा और 
समग्र ग्रामीण विकास खतरे में पड़ जाते हैं। उपग्रह प्रौद्योगिकी 
का उपयोग निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी और जोखिम न्यूनीकरण 
के लिए सटीक डेटा प्रदान करके परिवर्तनकारी समाधान 
प्रस्तुत करता है। भारतीय और वैश्विक उपग्रह कार्यक्रमों, 
साथ ही सहयोगात्मक प्रयासों के संयोजन से आपदा तैयारियों 
और सतत कृषि प्रथाओं में सुधार होता है। डेटा पहुँच और 
बुनियादी ढांचे की खामियों जैसी चुनौतियों के बावजूद, AI, 
ML और IoT जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग में कषृि 
लचीलेपन को क्रांतिकारी रूप से बदलने में सक्षम है। समुदाय-
केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और नीतियों को उपग्रह-
आधारित अंतर्दृष्टियों के साथ संरेखित करने के माध्यम से, 
भारत प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को प्रभावी रूप से कम कर 
सकता है और अपनी ग्रामीण आबादी के लिए सतत विकास 
सुनिश्चित कर सकता है।                               
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कृषि नवाचार  
परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण 

उपलब्धि : कृषि-निर्णय 
सहायता प्रणाली 

कृषि DSS भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी यात्रा का 
नेतृत्व कर रहा है। इसे अक्सर भारतीय कृषि के लिए ‘गति 

शक्ति’ कहा जाता है। कृषि डीएसएस भू-स्थानिक और गैर-
भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के विकास और अपनाने में तेज़ी लाने 
के लिए एक मास्टर प्लान प्रस्तुत करता है। साथ ही, यह भारत 
के लिए एक सुदृढ़, सतत और समृद्ध कृषि का निर्माण करने में 
मदद करेगा। भू-स्थानिक मंच कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली (कृषि 
डीएसएस), एक सशक्त उपकरण है जो हितधारकों को मौसम 
के पैटर्न, मिट्टी की स्थिति, फसल के स्वास्थ्य, फसल क्षेत्र और 
परामर्श संबंधी वास्तविक समय में डेटा-संचालित जानकारी 
प्रदान करता है। कृषि डीएसएस कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 
की पहल है जिसे विशेष रूप से भारतीय कृषि के लिए डिज़ाइन 
किया गया है। ये अपनी तरह का पहला भू-स्थानिक मंच है 
जो उपग्रह चित्रों, मौसम की जानकारी, जलाशयों के भंडारण, 
भूजल स्तर और मिट्टी की सेहत की जानकारी सहित व्यापक 
डेटा तक सुगम पहुँच प्रदान करता है, जिसे कहीं भी और कभी 
भी आसानी से एक्सेस किया जा सकता है।

सतत कृषि विकास के लिए डेटा की शक्ति का उपयोग
कृषि डीएसएस भू-स्थानिक और गैर-भू-स्थानिक 

प्रौद्योगिकियों के विकास और अपनाने को तेज़ करने के लिए 
एक मास्टर प्लान प्रस्तुत करता है। सैकड़ों कृषि डेटा लेयर्स को 
एक ही स्थान पर समेटते हुए, कृषि डीएसएस डेटा की शक्ति 

भू-स्थानिक मंच कृषि-डीएसएस यानी कृषि-निर्णय 
सहायता प्रणाली कृषि और किसान कल्याण विभाग 
की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसे 16 अगस्त, 2024 

को लॉन्च किया गया है। कृषि-डीएसएस अपनी 
तरह का पहला भू-स्थानिक प्लेटफ़ॉर्म है जिसे 

विशेष रूप से भारतीय कृषि के लिए डिज़ाइन किया 
गया है। यह प्लेटफॉर्म उपग्रह चित्रों, मौसम संबंधी 
जानकारी, जलाशय भंडारण, भूजल स्तर और मृदा 
स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सहित व्यापक डेटा तक 
सहज पहुँच प्रदान करता है, जिसे किसी भी समय 
कहीं से भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। 
भारत में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के लिए अंतरिक्ष-

संचालित समाधान उपलब्ध कराने में यह प्लेटफार्म 
उल्लेखनीय भूमिका निभाएगा।

प्रमाण-आधारित और किफायती समाधानों के रूप में उपयोग 
करने का प्रतीक है। यह मंच भू-स्थानिक अंतर्दृष्टियों के निर्बाध 
एकीकरण के साथ भारतीय कृषि को सशक्त बनाएगा।

कृषि में सूचित निर्णय लेने के लिए स्वदेशी भू-स्थानिक 
मंच

कृषि DSS, एकीकृत कृषि मंच, भारतीय कृषि को भू-
स्थानिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया 

कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर

भारतीय कृषि के लिए विशेष तौर से डिज़ाइन किया गया 

भू-स्थानिक डिजिटल प्लेटफॉर्म

मौसम पैटर्न फसल मानचित्रण 
एवं िनगरानी

फसल बीमा सूखा निगरानी मृदा प्रोफाइल डेटा

बाढ़ के प्रभाव का 
आकलन

कीटों के प्रकोप,  
भारी बारिश, ओलावृद्धि आदि

कृषि-निर्णय सहायता  
प्रणाली (DSS)
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गया है। यह कृषि अनुप्रयोगों के लिए एक विश्वसनीय प्रणाली 
का प्रतिनिधित्व करता है और राज्य, केंद्रीय और वैश्विक स्तरों 
से डेटा को गतिशील रूप से एकीकृत करता है, जिससे सतत 
कृषि के लिए डेटा-संचालित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है।

कृषि विशेषज्ञ भू-स्थानिक मानचित्रों, डिजिटल बुनियादी 
ढांचे और व्यापक डेटाबेस का उपयोग कर सकते हैं, जो इस 
मंच की बहुमुखी प्रतिभा में योगदान करते हैं। आने वाले वर्षों में 
जैसे-जैसे कृषि डीएसएस का डेटाबेस विस्तारित होगा, यह कृषि 
के प्रति हमारे दृष्टिकोण में क्रांति लाएगा।

हितधारकों को डेटा-संचालित समाधान से जोड़ना
कृषि डीएसएस, एक ऐसा मंच जो किसानों, हितधारकों 

और नीति निर्माताओं के बीच पुल का कार्य करता है, भारतीय 
कृषि वैज्ञानिकों, उर्वरक कंपनियों, विभिन्न स्तरों के प्रशासन और 
अंततः किसानों को सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाएगा। 
इस एप्लिकेशन को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और 
अंतरिक्ष विभाग द्वारा दिसंबर 2022 में हस्ताक्षरित एक समझौता 
ज्ञापन (MoU) के तहत विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य 
कृषि क्षेत्र के सभी हितधारकों की प्रमाण-आधारित निर्णय लेने 
की क्षमता को बढ़ाना है।

RISAT-1A और VEDAS के माध्यम से कृषि में डेटा-
संचालित सशक्तीकरण

RISAT-1A पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और अंतरिक्ष विभाग 
के VEDAS (पृथ्वी अवलोकन डेटा और अभिलेखीय प्रणाली का 
विज़ुअलाइज़ेशन) पोर्टल का उपयोग करते हुए, कृषि-DSS कृषि 

क्षेत्र के सभी हितधारकों की साक्ष्य-आधारित 
निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। यह इसरो 
के MOSDAC और BHUVAN (भू-प्लेटफ़ॉर्म) 
तथा ICAR की प्रणालियों के साथ एकीकरण 
के माध्यम से संभव हुआ है।

RISAT-1A मौसम उपग्रह है जो वनस्पति 
में गहराई तक प्रवेश कर सकता है। यह प्रकाश 
की कैसी भी स्थिति में उच्च-रिज़ॉल्यूशन भू-
स्थानिक चित्र लेने में सक्षम है।

कृषि DSS, डेटा-संचालित अंतर्दृष्टियों 
के माध्यम से कृषि को सशक्त बनाता है, खेतों 
में काम करने वाले किसानों और नीतियों को 
आकार देने वालों के बीच की खाई को पाटता 
है। यह मंच क्लोज़ड ग्रुप बातचीत, ब्लॉग, 
समाचार और सर्वेक्षण जैसी विशेष सेवाएं 
प्रदान करता है, जिससे इसकी डेटा लाइब्रेरी 
की समृद्ध जानकारी सभी आगंतुकों के लिए 
सुलभ हो।

विशेष सेवाओं का लाभ उठाने और कृषि परिवर्तन का 
हिस्सा बनने के लिए, उपयोगकर्ता कृषि DSS की वेबसाइट 
https://krishi-dss.gov.in/krishi-dss/ पर पंजीकरण कर 
सकते हैं।

कृषि DSS का सतत कृषि विकास में अनुप्रयोग
कृषि DSS व्यापक कृषि प्रबंधन का समर्थन करने के लिए 

कई उन्नत मॉड्यूल प्रदान करता है। बड़े खेतों से लेकर सबसे 
छोटे मिट्टी कण तक, कृषि DSS हर पहलू को शामिल करता है।

कृषि के लिए डिजिटल 
पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर

DPI के 2 आधारभूत स्तंभ

डेटा आधारित समाधानों के ज़रिए भारतीय कृषि में परिवर्तन

एग्री कृषि

डिजिटल कृषि मिशन

आर्टिफिशल  
इंटेलीजेंस

रिमोट
सेंसिंग

ब्लाॅक चेन

रोबोट्स
ड्रोनस

भारत सरकार

कृषि और किसान

कल्याण मंत्रालय

कृषि में 
अत्याधुनिक 

प्रौद्योिगकियों के 
समावेशन को 

प्रोत्साहन
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yy फसल मानचित्रण और निगरानी : कृषि DSS फसल 
मानचित्रों का विश्लेषण कर विभिन्न वर्षों के फसल पैटर्न 
को समझने में मदद करता है। यह जानकारी फसल 
चक्रीकरण की प्रथाओं को समझने में सहायक होती है 
और विविध फसलों की खेती को प्रोत्साहित कर सतत 
कृषि को बढ़ावा देती है।

yy सूखा निगरानी और फसल मौसम निगरानी : सूखा 
निगरानी प्रणाली मिट्टी की नमी, जल भंडारण, फसल की 
स्थिति, और सूखे की स्थिति जैसे विभिन्न संकेतकों की 
वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करती है। फसल 
मौसम निगरानी हितधारकों को मौसम के प्रभाव, फसल 
कटाई की स्थिति, और पराली जलाने के प्रभावों के बारे 
में अद्यतन जानकारी प्रदान करती है।

yy फील्ड पार्सल विभाजन और एकीकृत मिट्टी सूचना 

प्रणाली : फील्ड पार्सल विभाजन विशेषज्ञों को हर फील्ड 
यूनिट का सटीक विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है, 
जिससे हर फील्ड की विशिष्ट ज़रूरतों और फसल 
पैटर्न को समझकर लक्षित हस्तक्षेप किया जा सके। वहीं 
एकीकृत मिट्टी सूचना प्रणाली मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का 
pH, मिट्टी की सेहत आदि का व्यापक डेटा प्रदान करती 
है। यह डेटा फसल उपयुक्तता और मिट्टी जल संरक्षण 
उपायों को लागू करने में मदद करता है।

yy ग्राउंड ट्रुथ डेटा और अनुसंधान : कृषि-डीएसएस की 
ग्राउंड ट्रुथ डेटा लाइब्रेरी शोधकर्ताओं और उद्योग को 
विभिन्न फसलों के लिए ग्राउंड ट्रुथ डेटा और स्पेक्ट्रल 
लाइब्रेरी जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करके नवाचार को 
बढ़ावा देती है। बाढ़ के प्रभाव के आकलन से लेकर फसल 
बीमा समाधान और कई अन्य तक, कृषि-डीएसएस एक 
समग्र समाधान है। यह हमारे किसानों को सशक्त बनाने, 
हमारी नीतियों को सूचित करने और हमारे राष्ट्र को पोषित 
करने के बारे में है। कृषि डीएसएस पर उपलब्ध विभिन्न 
डेटा स्रोतों को एकीकृत करके, विभिन्न किसान-केंद्रित 
समाधान विकसित किए जा सकते हैं जैसे कि किसानों 
को सही व्यक्तिगत सलाह, कीट हमले, भारी बारिश, 
ओलावृष्टि आदि जैसी आपदाओं की प्रारंभिक चेतावनी।

yy किसान-केंद्रित समाधान और आपदा चेतावनी : कृषि 
DSS विभिन्न डेटा स्रोतों के एकीकरण के माध्यम से 
किसानों के लिए व्यक्तिगत परामर्श, और प्रारंभिक आपदा 
चेतावनी (जैसे कीट हमला, भारी बारिश, ओलावृष्टि 
आदि) जैसे समाधान विकसित करता है। नि:संदेह यह 
हमारे किसानों को सशक्त बना विकसित भारत के विज़न 
को साकार करने की दिशा में उल्लेखनीय पहल है।  

डिजिटल कृषि मिशन
डिजिटल कृषि मिशन को 2 सितंबर, 2024 को 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट समिति 

द्वारा मंजूरी दी गई। इसके लिए 2,817 करोड़ रुपये का बड़ा 

वित्तीय प्रावधान किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 

1,940 करोड़ रुपये है।

कृषि-DSS केवल एक उपकरण नहीं है, बल्कि यह 

कृषि में नवाचार और स्थिरता के लिए एक उत्प्रेरक है। 

डिजिटल कृषि मिशन के हिस्से के रूप में विकसित, इसका 

दूसरा मुख्य घटक एग्री स्टैक है।

एग्री स्टैक के पूरा होने के बाद, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी 

बदलाव आएगा। इसके साथ ही, मिशन में ‘मिट्टी प्रोफ़ाइल 

मानचित्रण’ भी शामिल है और इसका उद्देश्य किसान-केंद्रित 

डिजिटल सेवाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र के लिए समय पर 

और भरोसेमंद जानकारी प्रदान करना है। यह सब मिलकर 

भारत में एक सुदृढ़, सतत और समृद्ध कृषि के विकास में 

मदद करेगा।

डिजिटल कृषि मिशन को एक छत्र योजना के रूप में 

डिज़ाइन किया गया है, जो विभिन्न डिजिटल कृषि पहलों 

का समर्थन करता है। इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 

(DPI) का निर्माण, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान 

सर्वेक्षण (DGCES) का कार्यान्वयन तथा केंद्र सरकार, राज्य 

सरकारों, और शैक्षणिक व शोध संस्थानों की आईटी पहलों 

को मदद शामिल है। डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य 

तकनीक के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना और कृषि 

क्षेत्र को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और लाभकारी बनाना है।
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अब उपलब्ध
नये कलेवर, आकार, सभी रंगीन पृष्ठों और नए स्तम्भों के साथ

हिन्दी साहित्य विषय के प्रतियोगियों  
के लिए भी उपयोगी 
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ग्रामीण विकास और अंतरिक्ष प्रौद्योिगकी से 
संबद्ध प्रश्नोत्तरी

अपना ज्ञान परखें

1. 	भ ारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग 

के लिए मुख्य जिम्मेदार संगठन कौन सा है?

क) 	 डीआरडीओ
ख) 	 इसरो
ग) 	 सीएसआईआर
घ)	 आईसीएआर
2. 	 ग्रामीण प्रशासन के लिए इसरो के भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म 

का नाम क्या है?

क) 	 भुवन
ख) 	 नाविक (NavIC)
ग) 	 रिसैट
घ) 	 गगन
3. 	भ ारत में मौसम पूर्वानुमान के लिए इसरो की कौन-सी  

उपग्रह शृृंखला का उपयोग सबसे पहले किया गया?

क) 	 कार्टोसैट
ख)	 जीसैट
ग) 	 इनसैट
घ) 	 रिसोर्ससैट
4. 	 ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन में उपग्रह प्रौद्योगिकी किस 

प्रकार मदद करती है?

क) 	 चक्रवात और बाढ़ की भविष्यवाणी करना
ख) 	 आपदा प्रभावित बच्चों को शिक्षा प्रदान करना
ग) 	 मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना
घ) 	 रोजगार के अवसर उत्पन्न करना
5. 	 इसरो की ‘विलेज रिसोर्स सेंटर्स’ पहल ग्रामीण क्षेत्रों 

को टेली-शिक्षा और टेली-मेडिसिन जैसी सेवाएं प्रदान 

करती है। इसके लिए कौन सा संचार माध्यम उपयोग 

किया जाता है?

क) 	 उपग्रह आधारित संचार
ख) 	 फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क
ग) 	 मोबाइल नेटवर्क
घ) 	 रेडियो ट्रांसमिशन

6. 	श हरी और ग्रामीण योजना के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन 

छवियां कौन-सा इसरो उपग्रह प्रदान करता है?

क) 	 कार्टोसैट-3

ख) 	 जीसैट-11

ग) 	 इनसैट-4A

घ) 	 ओशन्सैट

7. 	 ग्रामीण विकास के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करने 

वाला भारतीय संगठन कौन-सा है?

क) 	 डीआरडीओ

ख) 	 एनआरएससी

ग) 	 सीएसआईआर

घ) 	 नीति आयोग

8. 	 नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) ग्रामीण 

विकास में किस प्रकार योगदान देता है?

क) 	 मौसम निगरानी के लिए उपग्रह बनाकर

ख) 	 भूमि और जल संसाधन प्रबंधन के लिए भू-स्थानिक डेटा 

प्रदान करके

ग) 	 ग्रामीण स्टार्टअप को फंडिंग देकर

घ) 	 ग्रामीण छात्रों को शिक्षा प्रदान करके

9. 	 इसरो के नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का नाम क्या है?

क) 	 जीपीएस

ख) 	 गगन

ग) 	 नाविक (NavIC)

घ) 	 रिसैट

10. 	 ग्रामीण भारत में भूजल संसाधन प्रबंधन के लिए किस 

तकनीक का उपयोग किया जाता है?

क) 	 फाइबर ऑप्टिक्स

ख) 	 उपग्रह इमेजिंग

ग) 	 सर्वेक्षण

घ) 	 सोलर पैनल

उत्तर 1. B) इसरो 2. A) भुवन 3. C) इनसैट (MetSat-1) 4. A) चक्रवात और बाढ़ की भविष्यवाणी करना 5. A) उपग्रह आधारित संचार 6. A) कार्टोसैट-3 
7. B) एनआरएससी 8. B) भूमि और जल संसाधन प्रबंधन के लिए भू-स्थानिक डेटा प्रदान करके 9. C) नाविक (NavIC) 10. B) उपग्रह इमेजिंग
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